
 Thursday,  07  June,  1962

 \TT

 ;

 वाद-विवाद  :
 ss  &  ates  UNI

 Pe  rliament  क  ry  Buitding
 a

 nee  a
 Beer

 ल

 is  hs

 तृतीय

 खण्ड ४  9822/2
 iw)

 tes,  १८४
 ]

 rani

 ase  से

 y

 Char  er  Fum:  a  BA , tite

 3rd  Lok  Sabha

 x

 32.0  ee  es  qatiog  स
 ड

 1S
 se  न्  स

 हठ  On oor

 ted

 ‘ss

 ि  sy
 Vent

 om
 ee  —* ४

 वि
 ही  ग  ी

 वहला  १९६२/१८८४

 (  खण्ड
 ४

 में  अंक  ३१  से  ४०  चक  हैं  )

 लोक-सभा  सचिवालय

 मई  दिली



 विषय  सची

 खण्ड  V——AF  ३१  सें  Yo—Req  मई  स  ७  १९६२  /  ५  से  १७  ज्येष्ठ

 १८८४

 अंक  २६,  मई  १९६२ /  ५  १८८४.  (a8)

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  BRU

 सभा  का  काय  २९४१-५२

 झन दानों  की  मांगें  रे--

 स्वास्थ्य  मंत्रालय  FRYP——9 €

 दिक्षा  मंत्रालय  Xs  ०--३३३२

 दैनिक  संक्षेपिका  २३२ रे

 झक  ३२--सोम  रप  2EKR  /  ७  १८८४

 प्रश्नो ंके  मौखिक

 autre  संख्या  १०७०,  १०७२,  १०७४,  १०७४,  १०७७  से

 १०८०  १०८४५,  fog,  {on},  १०८४,  १०८६  अर  Loko

 से  Lok}  २३३  ५--२  ३४५५८

 ं  के  लिखित

 तार रा कित मदत  सख्या  १०७१,  १०७३,  Rows,  १०८२,  Posy,  १०८८

 १०८९,  Poh Y  से  १११३  रे--

 अम्र तारांकित  संख्या  २०२६  से  २०३८,  २०४०  से  २०६०  कौर

 ROKR
 से  २११५  PIES  mY

 स्थगन  प्रस्ताव के  बारे  में  Uo  Rov

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  क  विषयों  की  झर  ध्यान  दिलाना  ३४  Yolo

 (१)  गोरखपुर  शौर  बस्ती  जिलों  में  चीनियों  का  कथित  प्रवेश  रे  श

 (२)  डकोटा  विमान  का  गिरना  ३४०६-०७

 सभा  पटल  पर  रख  गय॑  पत्र  दे  ४  ज  ७--०€

 तारांकित  प्रदान  संख्या  १२५  के  उतर  में  शुद्धि  ३४०९

 तारांकित संख्या  ८६४  पर  भ्रतुपुरक  प्रशन  क  उतर के  ati  aaren  |  ३४०८६

 waa  at  मांगें

 शिक्षा  मात्रा  R¥oR——2R



 सूचना  श्र  प्रसारण  मंत्रालय  रेड  १  शर

 दैनिक  संडे  पिता
 रेव  ५५--६२

 झाक  २३--मंगल  VE  १९६६२  /  ८  १८८४

 प्रश्नों  के  मौखिक

 तारांकित संख्या  १११४,  १११६  से  १११९,  ११२२  से  ११२६,

 ११२८  से  88RR,  Pav  शार  8Ry  ve  R——GE

 सुचना प्रश्न  संख्या  १२  BV Eo

 seat  के  लिखित

 तारांकित  प्रदान  संख्या  १११५,  ११२०,  ११२१,  ११२७,

 ११३६  से  8kRR  ३४  Omen 2  ५०५

 अतारांकित  प्रश्न  संख्या  २११६  से  २१६७  २५  श--

 प्रक्रिया के  बारे  में  BARE

 स्थगन

 में व  में  भारत  के  राजत  हारा  भारतीय  प्रतिरक्षा  पनाओं  को  बारे में  वक्तव्य  रेश  र--रे

 भ्र विलम्ब नीय  लोक  महत्व  के  विषयों  की  aire  ध्यान

 १.  mache  में  भारत  फे  राजदूत  द्वारा  भारतीय  प्रतिरक्षा  सैनिकों  के

 बारे में  वक्तव्य  देश३२२

 2.

 cece  re  के  गजट

 ae

 ee

 बारे  में  कह

 गई  बातें  X3  ३

 सदर  बाजार  में  हुमा  nf  कांड  3X33 रे

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र  RAR

 अनुदानों की  मांगें  रे५  ३३-८०

 सूचना  ौर  प्रसारण  मंत्रालय  रे--

 विधि  मंत्रालय  UYv  _----७9०

 प्रतिरक्षा  मंत्रालय  ३५७०-८०

 दैनिक  संक्षेपिका  रेप

 - =i  ह
 अंक  ३४--बुध  ३०  १९६२  &  १८८४

 प्रश्नों  के  मौखिक

 तारांकित  प्रदान  संख्या  ११६४  से  ११६६,  ११६८  से  ११७०,  ११७२,

 ११७४ से  ११७६,  ११७८,  ११७९,  2858,  ११८३  प्रौर  ११८४  २३५६१



 weil  के  लिखित

 तारांकित  सख्या  ११६७,  ११७१,  ११७३,  8 LVIs,  ११८०,

 ११८२,  ११८५  से  Pedy  २६१०-१६

 अतारांकित  प्रश्न  संख्या  WES  से  २२७८  तर  २२८०  े  २३१४५  e  पर्

 सभा  पटल  पर  रखे  गय  पत्र  ३६८४

 गैर  सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  afafa—

 ३६८४ पहला  प्रतिवेदन

 समितियों  के  लिये  निर्वाचन  --

 (१)  भारत  को  कप  रोग  संस्था  की  केन्द्रीय  समिति  ३६८५

 (२)  राष्ट्रीय  खाद  तथा  क्ष  संगठन  सम्यक  समिति  ३६८१५

 श्तदातों  की  मांगें

 प्रतिरक्षा  ATAT  ३६८  ४--३७२६

 दैनिक  सं  भ्रेंपिका  ३७२७-३४

 अंक  ३१  १६  ६२/१०  ज्येष्ठ  १८८४  )

 रनों  के  मौखिक

 तारांकित  प्रश्न  संख्या  ११९६  से  १२०१,  १२०४ से  १२१३  कौर

 cee  दे७३  == E28

 भ्रमण  सूचना  संख्या  १३  २७६१-६२

 weal  के  लिखित

 तारांकित स्त  संख्या  १२०२,  १२०३,  Rew  प्रौढ़  १२१६  से  १२२०

 अतारांकित  प्रश्न  २३१६  से  २३७८  २७६  रे--

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  श्र  ध्यान  दिलाना  रे--

 उतर  प्रदेश में  भारत-नेपाल सीमा  पर  स्थित  नौटवना  में  कथित  विस्फोट  R9eQ

 पाकिस्तान  द्वारा  fest  दल  के  भ्राक्रमण  के  बारे  में  सुचना  न  देना  Ie  न--

 सभा  पटल  पर  रख  गय  पत्र  R08N

 समितियों  के  लिये

 (१)  दिल्लो  विश्वविद्यालय का  कोर्ट  .  RWEY—EE

 (२)  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  का  चोटें  PRE

 (३)  विश्वभारती  को  संसर  Reg



 की  मांगें

 प्रतिरक्षा  मंत्रालय
 १३

 प्रवास  कौर  सं  भरण  मंत्रालय  ३५१२-४३

 stam  संक्षेपता  ISWV—VE

 शर्क  ३६--शुक्र  १  १९  ६२/११,  ज्येष्ठ  १८८४  )

 नों  के  मौखिक

 तारांकित  संख्या  १२२६,  १२२७,  १२२४  से  १२३२,  @23¥ a से

 १२३८,  १२४०  से  १२४४  ग्रोवर  १२२४५  रे८  ५१--७७

 weal  के  लिखित

 तारांकित  प्रदान  संख्या  १२२१  से  १२२४  ,  १२२८,  १२३३,  १२३९  ३८७७--प
 है

 भ्र तारांकित  प्रश्न  संख्या  B30e F से  VLR  पप  r——&§

 fara  संबंधो  उल्लेख  ३८९६६

 ३१-४-६२  को  उठायें  WH  एक  ग्रौचित्य  प्रश्न  के  बारे  में  ३५६७-६५

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र  ३८९८-९६

 faafetaa  ब्यूरो  द्वारा  डाक-टिकट  संग्रह  किताबों  को  feast  के  फोल्डर

 fey  जाने  के  बारे  में  याचिका  SRE

 सभा का  काले  RSkE

 शक राष्ट्रपति  को  पेंशन  (sister)  reer  स्थापित
 ०

 भ्र तु दानों  की

 ग्रा वा र्स  कौर  संभरण  मंत्रालय  BLoc—-RyY

 गर  सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  fafa  ३:२५

 पहला  प्रतिवेदन  ३९५२५

 मूलभूत  सहकारी  ग्यान  समिति  के  बारे  मे  संकल्प--वापस  लिया  गया  ३६२४-३७

 meq  निवारण  संबंधीਂ  संकल्प  €  ३७:  —-WY

 दैनिक  संक्षेपता
 हे

 ६  ४६-४९

 शंक  P8ER/ Lv  ज्येष्ठ  १८८४

 प्रश्नों  के  मौखिकਂ

 तारांकित संख्या  १२४६  से  @2vE,  १  RAN  से  RAS  प्रौढ़  १२  ४६

 से  १२६१  €

 प्रश्नों  के  लिखित

 तारांकित  संख्या  १२५०,  १२५५  कौर  १२६२  से  १२७०  RE wRZ—9E



 अतारांकित  प्रश्न  संख्या  २४१३  से  २४३१,  २४३३  से  २४७४  और

 VOR  से  Wo  PEGE—VORR

 सभा  पर  रखे  गप  पत्न

 पूर्वी  पाकिस्तान में  हुए  उपद्रवों  ak  उस  के  परिणामस्वरूप हुए  प्रवजन
 के

 बारे  में

 Vo VW—— QE श्रीਂ  जवाहरलाल  नेहरू

 अनुदानों  की

 ४०२६ ware  are  संप्रग  मंत्रालय

 गह-कायम  मंत्रालय  ४०३६-४०

 हुगली
 के  पास

 हुई  रेल  घटना  क  बारे  में  वक्तव्य
 .  VYotgo

 दैनिक  VrGl—-aK

 अंक  ५  १९६२/१५  १८८४

 weal  के  मौखिक

 तारांकित  संख्या  १२७१,  १२७३,  १२७४,  १२७७  से  १२८०,

 १२८२  कौर  १२८४  से  १२८६  ४११०

 प्रश्नों  के  लिखित

 तारांकित  प्रश्न  संख्या  Roy,  ९९७५,
 0११०५

 १२५१,

 १२८३  RXEo  से

 १३०८  ४११०-१८

 अतारांकित  प्रश्न  संख्या  २५११  से  २६०७,  २६०६  से  २६१९,  २६२२

 से  २६३०  शर  २६३२  से  २६३४  .  के  ह  ११२०-७२

 श्रविलस्रपोप  लोक  महत्व  के  विजयों  को  are  sara  fear

 (१)  अमरीका  राजदूत  द्वारा  भारत  की  प्रतिरक्षा  सेवाशर्तों  के  बारे  में

 कथित  उदगार  SW

 (२)  कनाट
 प्लेस  में  आग

 .  १७  २-७४

 सभा  पटल  पर  रखे  परे  पत्र  SR9V—9¥

 सभा  पटल  पर  एक  प्रतिवेदन za  के  रखे  जाते  के  बारे  में  VR

 लोक  सभा  को  बैठकों  का  रद्द  किया  जाना  ¥9y

 समितियों  के  लियें

 भारत  के  वानस्पतिक  सर्वेक्षण  कौर  भारत  के  प्राणिकीय  सर्वेक्षण  के  लिये

 केन्द्रीय  जीव वर  न  सलाहकार  धोबी  १७  19 &



 faa  पीठ

 भ्रनुदानों की  ATT  —

 गृह-कार्य  मंत्रालय
 ¥RoE—  ४२३३

 दैनिक नक  संक्षेपिका  SRIV—-VR

 अंक  PERL/RE  १८८४

 weal  के  मौखिक

 तारांकित  संख्या  १३१०  ११ से  १३१२,  १३१७ से  १३१९,

 १३२४  से  १३२७,  १३१६,  १३१४,  १३२२,  १३२०,  १३२  ३,

 १३१४  अर  १३२१  ¥QRVZ—EG

 went  के  लिखित

 तारांकित  संख्या  2308  ४२६५

 ध्रतारांकित  संख्या  २६३५  से  २६४३  ate  २६४५४  से  Reh  '२  ६८-६९

 श्रविलम्बतीय  लोक  महत्व  के  विषय  को  ग्रोवर  घ्यान

 भारत  तिब्बत  करार  को  समाप्ति  पौर  मोनो  व्यापारिक  दूतावासों  का

 बन्द  किया  जाना  रे

 सभा  पटल  पर  रख  गय  पत्र

 स्थगन  प्रस्ताव के  बारे  ३०१

 ध्रनदानों  की

 गह-कार्प  मंत्रालय  ¥Rol—Rv

 श्रम  अर  रोजगार  मंत्रालय  ४३८८-४३

 दैनिक  संक्षेपिका  SRUV——YS

 अंक
 Yop,  ७

 atv  ete,  tee  (ow)

 प्रश्नों  के  मौखिक

 तारांकित प्रइन  संख्या  १३२८ से  १३३१,  १३३४,  १३३७ से  १३४४

 १३४६,  १३४७,  १३४९  कौर  ३४८  BR  परे

 veal  के  लिखित  vat

 तारांकित प्रइन  संख्या  १३३२,  १३३३,  22RY¥  १३३६,  १३४५  सनौर

 १३५०  से  १३५२  VISV— oy

 भ्र तारांकित  प्रश्न  संख्या  २७०६  से  २७८६  SISY—VV

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ate  घ्यान  दिलाना

 VERR-VP दिल्‍ली' के टाउन के  टाउन  हाल  में  प्राग  का  लगना



 qs

 बर रे सभा पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 समितियों  के  लिये  निर्वाचित  --

 (2)  प्राककलत  समात  ;  तथा  EERI— VV

 Y¥QVV (२)  लोक  लेखा  समिति

 सरकारी  उपकमों  संबंधी  समिति के  बारे  में  ¥¥2¥

 लोक  लेखा  समिति  के  साथ  राज्य  सभा  के  सदस्यों  को  सम्बद्ध  करते  के

 बारे में  प्रस्ताव  दी  रे  प

 अनुदानों  की  मांगें  ४ २  ४--७५

 श्रम  ग्रोवर  रोजगार  मंत्रालय  करेगा

 सत  विभाजन  के  परिणाम  के  बारे  में  घोषणा  ग ४७1७-७८

 दैनिक  easier  है है  ——c¥

 नोट  :  मौखिक  उतर  वाले  बसद  में  किसी  नाम  पर  afer  यह  चिह्न  इस  बात का

 योतक है कि प्रइन क है  कि  wet  को  सभा  में  उसी  सदस्य  ने  पुछा  था  ।



 लोक-सभा  वाद-विवाद

 लोक

 ७  FERN

 १७  oc  )

 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  हुई

 (seu  महोदय  पीठासीन  हुए  )

 सदस्य  द्वारा  शपथ  ग्रहण

 श्री  श्रजित  प्रसाद  जेन  (TARz)

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तार

 भूमि  बन्धक  बेक

 भी  च्०  Wo  सामन्त

 *2325  {  at  म०  ला०  fraat

 थी  पृ०  ला०  बारूपाल

 क्या  सामदा ठीक  पंचायती  राज  सहकार  मंत्री  यह  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  सरकार  ने  भूमि  बन्धक  बैंकों  की  स्थापना  के  सम्बन्ध  में  कोई  निर्णय  किया  है

 ग्र  यदि  तो  उस  का  ब्योरा  क्या  है

 निकट  भविष्य  में  कितने  भूमि  बन्धक  बैंक  किन  किन  राज्यों  में  स्थापित  करने  का

 विचार हैं  ;  श्र

 ये  बैक  grat  को  क्या  कया  सुविधायें  देंगे
 ?

 सामुदायिक  पंचायती  राज  कौर  सहकार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (sit  इयामघर
 :

 जम्मू  कौर  कश्मीर
 को

 छोड़  कर  प्रत्येक  राज्य  में  एक  केन्द्रीय  सहकारी  भूमि  बन्धक  बेक  है  ।

 जिला  अथवा  तालुका  स्तर  पर  ४६१  प्राथमिक  भूमि  बन्धक  बेक  कौर  केन्द्रीय  कमी  बन्धक  बैंकों की

 कुछेक  शाखायें हैं  ।  हिमाचल  प्रदेश  त्रिपुरा  तथा  पांडिचेरी  संघ  क्षेत्रों  में  भी  एक-एक  केन्द्रीय
 का

 प्रंग्रेजी  में

 BAKE
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 बन्धक बैक  है  ।  जम्मू  कौर  कश्मीर में  प्राथमिक  भूमि  बन्धक  बैंकों  थ  साथ-साथ  ६  य  भूमि

 बन्धक  बेक  स्थापित करने  प  पर  विचार  हो  रहा  है  ।

 एक  जिस  में  १९६२-६३  के के  लिये  अस्थायी  कार्यक्रम  दिया  गया  सभा

 पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  संख्या  es]

 ये  बेक  विकास के  लिये  ज़मीन  ज़मीन  का  सुधर  TG

 कारी  इरादी के  लिये  सुधरे  झपना  कौर  पले  थਂ  ऋण  चुनने  ६"  fe  दांव कल  ऋण

 सुलभ  करेंगे  |

 fat  स०  चं०  सामन्त  :  प्रत्येंक राज्य  में  अ्रधिक  से  अघिक  कितने  प्राथमिक  बन्धक  बैंक  स्थापित

 fea  जायेंगे  ?

 fart  इयामघर सिश
 :  तृतीय  योजना-काल  में  प्राथमिक बैंकों  बल थे  लिये  लक्ष्य  १७३  है  कौर

 बैंकों  क  लिपे  १६०  |  अधिकतम  संख्या
 ८०

 है  जो  गुजरात में

 श्री  मोटंगेज  बैंक्स  को  कितना  पेसा  fora  बैंक  से  दिया  गया  है  प्रौर  नया  प्यार  प्रदेश में

 घन  कम  होने  से  सारे  प्रदेश  में  बक्स  खुल  नहीं  सकते
 ?

 थी  इयामघर  मध्य  प्रदेश  में  १६  ६०-  ६१
 तक

 २१
 बैंक  थे

 ।  ag
 प्लान  में  ३२  बैंक

 श्र  स्थापित  किये  जायेंगे  ।  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  में  ५  करोड़  पया  देने  की  व्यवस्था है

 वॉरियर  क्या  खेती  के  लिये सभी  ऋणों  को  सहकारी  बैंकों  से  पथक कर  उन  थे  कमी

 बन्धक  बैंकों  को  सौंपने  की  सरकार  की  कोई  योजना  है  ।  इस  समय  किसानों को  सहकारी  बैंको ंसे  भी

 ऋण  मिल  रहा  हैं  ।

 fort  इयामघर  सिश  :
 किसानों

 को  सहकारी  sat  से
 तीन

 प्रकार  थेः  ऋण  दिये  जाते हैं  ।  एक

 मध्यम  कालीन  दूसरा  अ्रल्प-कालीन  है  कौर  तीसरा  देवी-कालीन  है  हा  तक  अल्प-कालीन

 शर  मध्य-कालीन  ऋणों  का  सम्बन्ध  वे  विद्रोह  सहकारी  बैंकों  व  रय  दिये  जाते हैं  ।  जहां  तक

 दीर्घकालीन  ऋणों  का  सम्बन्ध  वह  भूमि  बन्धक  के  रय  दिये  जायेंगे  ।

 fet  बेंकटासुब्बया  :  क्या  मंत्री  महान  को  पता  है
 कि

 भूमि  का  ace  निर्धारित  करने  में

 विभिन्न राज्यों  द्वारा  विभिन्न  तरीके  अपनायें जा  रहे  हैं  श्र  me  तो  क्या  सरकार भु  थ

 करण  के  सम्बन्ध  में  ऋण  देने  के  लिये  एक  समान  तरीका  भ्रपनायगी
 ?

 गधी  इयामघर  कमी
 की  किस्म  ate  भूमि  का  मूल्य  प्रत्येक  राज्य  में  भिन्न  भिन्न  होते  हैं

 ।

 भूमि  का  मलय  भिन्न  होने  प्रति  एकड़  कमी  पर  ऋण  की  रकम  भो  भिन्न  होगो

 श्रीमती  सरोजिनी
 मा  हिदी  :

 वर्ष  १६६१-६२  में
 प्राथमिक

 कमी  बन्धक
 द्वारा  Lea

 आघार  पर  कुल  कितनी  धनराशि  दी  गई  है
 ?

 fei  इ्यामघर
 कुल  मिला

 वर्ष  १६६०-६१  ae  भूमि
 बन्धक  बैंकों

 शर

 प्राथमिक  भूमि  बन्धक
 बैंकों से  ३७  करोड़  रुपये  बकाया  थे  ।

 श्रीमती  साबित्री  निगम
 :

 क्या  मंत्री  महोदय
 को

 पता  है  कि
 इन  बैंकों  में  कार्यवाही  पर  बड़ा

 समय  लगता  है  ate  इन  बैंकों  में  श्रतयौपचारिकता  बहुत है  ?
 ————

 मूल  wait
 में
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 far  इयामघर मिश्र  :  कुछ  कठिनाई है  ।  यह  तै  हो  गया  है  कि  तृतीय  योजना  में

 भूमि  का  शीघ्र  मूल्यांकन  करने  झौर  ऋण  देने
 में  शीघ्रता  करने  के  लिये

 भूमि  मूल्यांकन  पदाधिकारी

 होंगे  ।

 छि  बसुमतारी
 :

 क्या
 वाजिब

 पट्टे
 की  भूमि  बन्धक रखी  जा  सकती  है  या  नहीं

 ?
 पट्ट की

 भूमि  दो
 प्रकार  की  होती  है

 ।

 महोदय
 :  हमें  इन  ब्योरों  में  नहीं  पड़ना  चाहिये  ।

 श्री  विभूति  में  जानना  चाहता हूं  कि  क्या  सरकार  ने  कोई  इस  के  लिये  अवधि  निरीक्षित

 की  हैं  जित  के  कि  भ्रन्दर  लेंड  meta  बेकस  से  किसानों  को  रुपया  मिल  सके
 ?

 रुपया  मिलने के  लिये

 कोई  सीघा  रास्ता  हो  aH  TAA  में  जरा  देरी  लग  जाती  है  ।

 थी  दयानगर  इसा  लिये  मेंने  कहा  कि  इन्हीं  सब  दिक्कतों  को  दर  करन ेके  लिये  सरकार

 लेंड  मोटेंगेज  बेकस  और  प्राइमरी  बेकस को  मजबूत  करने  के  लिये  कुछ  एडीशनल  स्टाफ  दे  रही  है
 ।

 उस  स्टाफ  के  लिये  सबसिडी  ज़  wie  ~ a  दी  जातों  है  ।  इस  के  भ्र लावा  लैंड  वैलुएसन  श्राफिसस

 होंगे  ।  यह  दौ  योजनायें नगर  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना में  पुरी  तरह से  हो  जायेंगी तो  जो  समय  ज्यादा

 लगता  है  वह  जरूर  कम  होगा  |

 गो दशरथ देव  इस  समय  यह  जो  सहकारी  बैंकों  के  जरिये  दिया  जाता  सहकारी

 समितियों  दिया  जाता  है  प्रौढ़  सहकारी  समितियां  यह  किसानों  को  देती  यदि  किसी  सहकारी

 समिति  में  था  कसी  व्यक्ति  में  क।ई  हो  सब  को  भुगतना  पड़ता  है  ।  में  यह  जानना  चाहता

 हूँ  कि  कया  इस  बारे  में  कई  कदम  उठाया  जायेगा  ताकि  यह  देखा  जा  सके  कि  एक  व्यक्ति  की  गलती

 से  सभो  सहकारी  समितियों  को  प्रौढ़  ऋण  लेने  में  कठिनाई न  होਂ

 पंथों  इयामघर  मिश्र  :
 सभो  TAT  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  उठाये  जायेंग  परन्तु  यह  कहना

 कठिन  है  कि  उस  का  कोई  दुरुपयोग  नहीं  होगा  ।  यदि  दुरूपयोग  का  कोई  मामला  हमें  बताया

 तो  उस  को  सुधार  दिय  जायेगा  |

 पच्रव्यक्ष  उन  का  प्रदान  यह  है  कि  सहकारी  समितियों  यदि  किसी  व्यक्ति  से

 कोई  गल्ती  होगी हैं  तो  सारे  बेक  को  नुकसान  उठाना  पड़ता  है  प्रौढ़  wea  को  भी  नुकसान  उठाना

 पड़ता  हूं  ।  वह  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  यह  व्यक्तिगत  जिम्मेवारी  होगी  या  वही  जिसकी

 सहकारी  समितियों  था  मामले  में  है
 ?

 fat  इयामघर  दी वें कालीन ऋण  के  बारे  यह  व्यक्तिगत  जिम्मेवारी  का  मामला

 होगा

 रेलवे  wera जांच  समिति

 +

 १३२९.
 सुबोध  कके

 स०  चं०  सामन्त
 :

 क्या  रेलवे  मन्त्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  रविवार को  खत्म  करनें
 के  लिये  कोंचा रियों  द्वारा  की  गई  सवालों को

 मान्यता  देने

 के

 बारे  में  tra  भष्टाचार  जांच  समिति  की  सिफारिशों  स्वीकार  करली  हैं
 ;

 भ्रंग्रजी  में
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 यदि  तो  क्या  ऐसे  मामलों  में  कोई  मान्यता  दी  गई  है  ;  शौर

 इस  प्राकार  पर  कितने  व्यक्तियों  को  पदोन्नति  मिली

 मंत्रालय में  उपमंत्री  शाह  नवाज  !  रेलवे  भ्रष्टाचार जांच  समिति  ने

 सिफारिश  की  है  कि  विशेष  ate  बढ़िया  कार्य  मा  देय  प्रशंसा-पत्र  पौर  मेडल  सराहना  की

 जाये  |  मानदेय  केवल  ग्र राजपत्रित  कर्मचारियों  को  ही  दिया  जायें  ।  यह  जो  वेवल  भ्रष्टा

 चार  के  मानते  से  ही  सम्बन्धित नहीं  परन्तु  सभी  कार्यों  से  सम्बन्धित  स्वीकार कर

 ली  गयी  ।

 at

 भ्रष्टाचार  निवारण  में  प्रशासन  की  सहायता  करने  में  योग  देने  के

 हुं सदा :  क्या  सकता  विभाग  में  इन्सपेक्टर  तथा  सब-इंसपेक्टर सीधे  भर्ती  किये

 जाते हैं  या  उन्हें  प्रात  नियुक्ति के  श्राघार पर  रेलवे से  लिया  जाता  हैं  यदि  उन्हें  प्रतिनियुक्ति

 के  आघार  पर  लिया  जाता
 तो  उनकी  प्रतिनियुक्ति की  कया  दात  हैं  ?

 पो  घाहनदाज  सां  :  उन्हें  सेरा में
 संलग्न  रेलवे  कर्मचारियों से  चुना  जाता  है  उन्हें  कुछ

 निश्चित  अवधि  के  लिपे  रखा  जाता  है  at  वह  wafer  समाप्त  होने  पर  उन्हें  उनके  पहले  विभाग  में

 वापस  भेज  feat  जाता  हैं  ।

 १  gate  यदि  उन्हें  रेलवे  कर्मचारियों  में  से  रखा  जाता  तो  क्या  में  जान  सकता  हूं

 कि  पिछले  तीन  वर्षों  में  कितने  व्यक्ति  नियुक्त  किये  उन  करमचारियों ने  नया  प्रशंसात्मक  कार्य

 किये  art  क्या  उन्हें  प्रशंसा  के  कायें  के  लिये  कोई  इनाम  दिया  गया
 ?

 port  शाहनवाज खां  :  ठी
 क

 संख्या  बताने  के  लिये  मुझे  पू  सूचना  चाहिये  |  परन्तु  रेलवे  मिसाल

 की  यह  बीती  है  कि  मानद  देकर  और  कुछ  मामलों में  पदोन्नति  करके  प्रशंसात्मक  कार्य  को  मान्यता

 दी  जाये  ।

 port  नम्बियार
 :  क्या  सरकार ने  पुनर्गठन  जिसका  भ्रष्टाचार  शादी

 के
 लिये  प्रोत्साहन

 से  सीधा  सम्बन्ध  भ्रष्टाचार  जांच  समिति  की  सभो  सिफारिशों  को  स्वीकार  कर  लिया  है
 ?

 fat  शाहनवाज at  :  इसका  उत्तर  देने  के  लिये  पूर्वे  सूचना  चाहिये
 ।

 १  रा०  कया  भ्रष्टाचार  के  कारण  पूर्वोत्तर  रेलवे
 ग्रोवर

 पूर्वोत्तर  सीमान्त  रेलवे
 में

 बहुत  हानि  हो  रही  है  और  यदि  तो  उस  क्षेत्र  में  भ्रष्टाचार  को  दूर  करने  के  लिये  सरकार  कया

 कदम  उठाना  चाहती  है
 ?

 ‘fret  agree  :  वह  भिन्न बात  है

 fat घ०  का०  भ्रष्टाचार  दूर  करने  के  लिये  कर्मचारियों  द्वारा  की  गयी  सेवायें

 सामान्य  ड्यूटी  पर  की  गयी  सेवायें  मानी  जाती  हैं  या  अतिरिक्त  समय  की  गयी
 सेवायें

 ?

 fart  शाहनवाज खां  :
 रेलवे

 में  भष्टाचार  रोकने  के  लिये  कुछ  पदाली  बनाई  मई  हैं  जेसे  सतकंता
 विभाग  ।  उस  विभाग  में  कर्मचारियों  को  उन  मामलों  पर  कायंवाही  करनी  पड़ती  है  जो  उनके  ध्यान में

 ama  हैं  ।  किसी  भी  प्रशंसात्मक  कायें  को  मान्यता  दी  जाती  है  ।

 taa  dat  में
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 डीज़ल रेलवे इंजन रेलवे  इंजन

 न्

 थी स०  Go  सामन्त

 |  थी  सुबोध  gar

 श्री  म०  ला  ०  द्विवेदी

 1१३३०  श्री  रखना  fag

 थी  हेम  बदगा

 श्री  दो०  Wo  दार्मा

 |  ait  प्र०  बच्

 क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (*)  क्या  भारत  में  डोल  रेलवे  इंजनों  के  निर्माण  के  लिये  अमरीका के  के  साथ

 हो  गया है

 (@)  किस  प्रकार  का  प्रतिदिन  सहयोग  देते  का  झ्राइवासन  दिया  गया  है

 (7)  भारतीय  कर्मचारियों  के  प्रशिक्षण  के  लिये  कया  प्रबन्ध  किये  गधे  हैं  ;  पौर

 परियोजना  रिपोर्ट  को  म्रत्तिम  रूप  कब  दिया  जायेगा  ?

 pera  मंत्रालय  में  उप मंत्रो  सें०  ०  हा ँ।

 लिये  areal  तकनीकी (a)  भारत में  डीजल  रेलवे  इंजनों के  पूर्ण  निर्माण  के  विकास

 जानकारों  और  सहायता  देगा  ।

 (77)  चुने  हुए  व्यक्तियों को  प्रशिक्षण  के
 लिये  अमरीका  भेजा

 जा
 रहा  है  प्रौढ़

 भारत  में  भी

 पूर्ण  प्रशिक्षण  सुविधाओं की  व्यवस्था  की  जा  रही  है  ।

 परियोजना  प्रतिवेदन  को  शीघ्र  ही  भ्रान्ति  रूप  दिये  जाने  की  भ्राता  है  ।

 कच्ची  स०  चं०  सामन्त
 कया  में  जान  सकता  हूं

 कि  बालको कम्पनी  अपने  प्राविधिक  सहयोग

 के  लिये  कितना  शल्क  लेगी  ?

 जी  सें०  वें ०  राम स्वामी
 :  डिजाइन  के  लिये  उन्हें  एक  कुछ  रकम

 दी  जायेगी
 ।  यहां

 पर  निर्माण  का  लिये  उन्हें  रायल्टी  के  रूप  में  कुछ  प्रतिशतता भी  दी  जायेंगी  ।  व्यौरे  बड़ ेहैं  भ्र

 उनके  इस  समय  बताय  जाने  की  कोई  शआ्रावश्यकता  नहीं  है  ।

 पची स० स०  चं०  सामन्त  :  उप मन्त्री  महोदय  ने  बताया  कि  भारत  में  प्रशिक्षण  की  व्यवस्था की

 जावेगी  ।  क्या
 म  जान  सकता  हूं

 कि
 कया  श्रीलंका  से  भी  कुछ  विशेषज्ञ  उपलब्ध  हैं

 ?

 सें०  - (  राम स्वामी  :  वे  भो  यहां  aT  1]

 fat  gata  इन  इंजनों  के  निर्माण में  यह
 तकनीकी  जानकारी

 कितने  समय  तक
 मिलेगी ?

 fet  सें०  दें  राम स्वामी  :  करार  १०  वर्षों के  लिये  है  भ्र  आवश्यकता  पड़ने  पर  इसको

 बढ़ाया AT  जा  सकता  हैं

 गी हम  gem  :  कया  यह  सच  नहीं  हैं  कि  यह  परियोजना  श्रालको  के  साथ  संयुक्त  उपक्रम है

 arc  यदि  भट्  तो  इसमें  भारत  का  कितना  योगदान है  ?
 oe

 j  झंप्रेजी मं
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 जरी सें०  वें०रामस्वामी  :  यह  केवल  प्राविधिक  सहयोग  है  ।  यह  हमारा  उपक्रम  सरकारी  क्षेत्रीय

 परियोजना इस  पर  १२.७  करोड़  रुपये  को  लागत  |

 बझा  :  भारतीय  परिस्थितियों  के  उपयुक्त  इन  इंजनों  की  उपयुक्तता  अथवा

 अनुपयुक्तता  निर्धारित
 करने  के

 लिये  क्या  सरकार  भारत  मैं  इनका  विमान  करने  से  पूर्व  श्रम  रोका  से

 कुछ  इंजनों  का  आयात  करेगी  कौर  यदि  तो  कितने  इंजन  आयात
 किये

 जायेंगे  ae  उनको  क्या

 लागत  होगी
 ?

 आ  सें०
 वें

 ०
 रासस्वामो  :  प्रारम्भ में  उनके  अलग  अलंग  हिर्से

 |  क।यंक्रम  यह  है  कि  वर्ष

 FERR—EV  में  १०  से  १५  इंजन  बनाये  ज  RERV-KY  में  ३५  इंजन  अर  वर्ष  FERK-EE

 में  ७०  इंजन |

 थी  राजनाथसिंह
 :

 यह  फैक्ट्री  कहां पर  होगी  ?  बनारस
 में  ह  होगो  न  ?

 fait  सें०  वं०  राम स्वामी  :  बनारस  |

 ची  शंकरा
 :

 कया
 मैं  जान  सकता  हूं

 कि
 ये  रेलवे  इंजन  बड़ी  लाइन

 के
 लिये  हो  होंगे  या

 मीटर बेज  के  लिये भी  ?

 fet सें०
 हें ०  ः

 पहले  पहल  ये  बड़ी  लाइन  के  लिये  होंगे
 ।

 श्री  क्या  हम  इस  समय  डीज़ल  रेलवे  इंजन  नहीं  बना  रहे  हैं
 ।

 प्रौढ़  यदि  तो  ये  रेलवे

 इंजन  जो  हम  बना  रहे  किस  प्रकार  भिन्न  होंगे
 ?

 सेंधें  :  नहीं  ।  हम  रेलवे  इंजन  बना  रहे  हैं  परन्तु  वे  उतनी  भ्रमण-शक्ति

 के  नहीं  हैं  ये  इंजन  २०००  से  ३०००  झुकाव-दिखती
 के  हैं

 और
 इस

 खाने  में  इस  प्रकार  के  रेलवे  इं  जन  बनाये  जायेंगे  ।

 1  हेम  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 कि

 स्थान  बनारस  में  चुना  गया
 ्. क्या म जान

 में  जान

 सकता  हूं  कि  कया  यह  भी  सच  है  कि  इस  कारखाने  wy  लिये  TELA AT
 वा

 प्रतिवेदन  आदि  बन

 रहा है  ?

 fat  ०वें०  रामस्वामों  :
 हाँ

 ।
 सभो  बातों

 क
 बारे  में

 हक
 विस्तृत  परियोजना  sit

 तैयार  किया  जा  रहा  है  ।

 पपीहे  बदा  प्राकार  द्वारा
 ?

 भी  सें०  थें०  राम स्वामी  :
 हां  ।

 fae  महोदय
 :

 अगला  प्रदान
 |

 रेलवे  खंडों  का  पुनर्गठन

 1१३३१. शी बेंकटासुब्बेया : क्या रेलवे थी  बेंकटासुब्बेया  :  क्या  रेलवे
 मन्त्रों  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि
 :

 क्या  सरकार  प्रशासनिक  श्रयुविधा  तौर  यात्रियों  की  कठिनाइयों  नदी
 का

 ध्यान  रख

 ध्रान्घ्र  प्रदेश  में विद्यमान  रेलवे  खण्डों  का  पुनर्गठन  करके एक  खण्ड  बनाने  को  बां  छोड़ता पर

 विचार  करने  का  इरादा  कर  रही  हैं  :

 मू
 मं प्रे जी  में
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 यदि  तो  राज्य  सरकार
 ने

 अपना  पद्धिला  प्रस्ताव प्रस्तुत  किया  ;  कौर

 इस  पर  सरकार को  प्रतिक्रिया है  ?

 मंत्रालय में  उपमंत्री  शाहनवाज  :  से  (7)  एक  विवरण  पटल

 पर
 रखा  जाता है  ।

 परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या  ee]

 fet  बेंकटासुब्बया
 :  सभा  पटल  पर  रखे  गये  विवरण  में  गया

 है  नुर/लता,  संचालन

 कौर  Blew  कारण  पुनंदर्गीक'रण  वि.या  गया  हूं  ।  यात्  झर  व्यापार  वाणिज्य

 का  अनुभव  इस  प्रदेश  को  विभिन्न  रेलवे  प्रदेशों  के  भ्रन्तगंत  रखा  गया  है  जिसके

 स्वरूप  सुविधा  बहुत  हा  गयी  हैं  शौर  कठिनाई  हो  गयी  कया  में  मन्त्री  महोदय  से  प्रार्थना  कर  सकता

 हूं  कि  वह  देखें  कि  कम
 स

 कम  थालियों
 और

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  की  आवश्यकताओं को  पूरा  करने  के
 लिये  प्रादेशिक  श्राधार  पर  एक  संयुक्त  जोन  बनाया  जाये  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :
 एक

 प्रदान  में  श्रालोचनाएं  सभी  शामिल  कर  लिये  गये  हैं  ?  कया

 वह  काई  ग्रोवर  प्रश्न  पूछता  चाहतेहैं  ?

 गयी  बेक  FTqaeaT
 :

 क्या  में  जान  सकता  हूं  कि  क्या  इस  सरकार  को  कई  शिकायतें मिली  हैं  कि

 ज॑न  ता  को  आवश्यकता  पर  ध्यान  देने  में  प्रतीक  श्रयुविधा  है  और  कार्यकुशलता  की  भी

 यदि  तो  सरकार  इस  मामले  में  क्या  करेगी  ?

 महोदय
 :  वह  कवल  पहले  प्रद  को  दोहरा  रहे  हैं  |

 चची  शाहनवाज  हमें  भवन  ए+  हो  रेलवे  मे  नहीं  अपितु  लगभग  सभी
 रेलवे  से  शिकायतें

 मिला  हैं  ale  जब  करो  काई  शिकायत  प्राप्त  हती  उस  पर  ध्यान  दिया  जाता है  ।

 fot  नम्बियार  :  क्या  :  ह  सच  है  कि  दक्षिण  रेलवे  कार्य-भार  के  लिये  निर्धारित

 सेना  लग  FUTA  कौर  इंडेक्स  आंकड़े चरम  सीमा  को  पार  कर  गये  हैं  दक्षिण  रेलवे  में  eq

 रेलवे  का  एक  भाग  जोड़  कर  इसके  दो  जोन  करने  को  भी  झा वद यक  समझा  गया

 fort  शाहनवाज at
 :  हम  नहीं  समझते  कि  यह  चरम-सीमा  पर  पहुंच  गया  हैं  ।  जेसा  कि  वर्ष

 १६६१  में  अनमना  लगाया  गया  दक्षिण  रेलवे पर  कार्य-भार  १८०  है  श्र  हम

 ad  हैं  कि  उसकी  व्यवस्था  ह  सकता  है  |

 श्री  हेमा
 क्य  यहं  सच  हैं  कि  विजयवाड़ा  पर  वाल्टेयर  के  बीच  चलने  वाली  रेलगाड़ियां

 कु  छ  घंटे  देर से  चलतों  हैं  कौर  इसका  मुख्य  कारण  यह  हैं  कि  यह  दक्षिण  जड़  में  दूर  तक  चला

 हुजरा  क्षेत्र  है  ।

 रो  wera खां
 :

 मुख्य  कारण  यह  है  कि  रेलवे  ज्ञाइनों  को  दोहरा  करने  का  किये
 अगौर

 अरन्य
 कायें  प्रगति  पर  है  LANAI  ए ४  वह  पुरा  हूं  मुझे  विश्वास  है  कि  रेलगाड़ियां  धिक  समम  पर

 चलने  लोगों  |

 केन्द्रीय  जल  तथा  विद्युत  आयोग

 1१३३४  शरीहरिइचखर माथुर  :  क्या  सिचाई
 ste  विद्युत  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेगे

 केन्द्रीय  जल  तथा  विद्युत्‌  आयोग  में  वर्तमान  सदस्य  कौन  कौन  ®  उनकी
 वरिष्ठता

 aaa  क्या  क्या  हैं
 ;  झर

 _

 tye  sist  में
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 ~~]  ERR

 वे  सदस्य  किस  प्रकार  चुने  जाते  हैं  और  आयोग  उनकी  नियुक्ति  किस  प्रकार  करता

 है

 सिंचाई  ate  वियत  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  श्र  एक

 विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता
 परिशिष्ट  ३,  wart  संख्या  १००]

 fat  हरिश्चन्द्र  माथुर :  क्या  यह  सच  है  कि  इस  निकाय  बोर्ड  wae है  जिसके

 परिणामस्वरूप  एक  सदस्य  ने  त्यागपत्र  दे  दिया  है  इस  बोझ  में  नियुक्ति  के  लिये  चुने  गये  एक

 अन्य  सदस्य  ने  नियुक्ति  से  इन्कार कर  दिया  है  ?  वास्तविक स्थित  क्या  है  ?

 fort  श्रलगेशन  मैं  नहीं  जानता  कि  माननीय  सदस्य  यह  कसे  कह  रहे  हैं  कि  उनमें

 है  ।  किसी  ने  कोई  त्यागपत्र  नहीं  दिया  है  ।  मद्रास  से  एक  इंजीनियर  संघ  लोक  सेवा  आयोग  का

 सदस्य चुना  गया  था
 ।

 उनकी  नियुक्ति  के  बारे  में  मद्रास  सरकार  के  साथ  पत्र-व्यवहार  किया  जा

 रहा  है  ।  वे  उनको  छोड़ने  में  संकोच  कर  रहे  हैं  प्रौढ़  हम  भी  उनसे  पत्र-व्यवहरत  कर  हे

 श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर :  क्या  यह  सच  है  कि  पहले  कवल  घोडे  केਂ  सदस्यों  को  जब  वे

 विशिष्ट  इंजीनियर  चुने  जायें  और  उनको  प्रशासनिक  अनुभव  भ्रध्यक्ष  बनाया  जाता  था  ।

 क्या  में  यह  समझूं कि
 तोड

 के  वर्त  मान  सदस्य  अध्यक्षता  के  लिये  भ्रपेक्षित  भ्रह्ें  ता-प्राप्त  नहीं  हैं
 ।

 fat  श्रलगेशन
 :

 पहले  यह  भी  बताया  गया  था  कि  विस्तृत  प्रक्रिया  बनाई  गयी  है
 ।

 इस

 सम्बन्ध  में  नियम  बनाये  गये  हैं  ।  उन  सभी  व्यक्तियों  के  जो भ्रध्यक्ष के  पद  के  लिये  पात्र

 संघ  लोक  सेवा  आयोग  को  भेज  दिये  जाते  हैं  ।  जब  केन्द्रीय  जल  तथा  विद्युत  आयोग  के  अध्यक्ष  पद

 के  लिये  जब  भर्ती  की  जाती  तो  सदस्यों  के  नाम  भी  भेजे  जाते  हैं  ।

 प्री  हरिश्चन्द्र  सदस्यों  के  लिये  कया  ५  प्रेरित  हैं  इसके  ऊपर  अध्यक्ष-पद

 के  लिये  क्या  भ्र ति रिक्त  wear  चाहियें  ?

 महोदय
 :

 वह  ब्यौरे  में  पड़  रहे  हैं  ।

 श्री  हरि चन्द्र  कुछ  wea  तो  निर्धारित  करनी  ही  चाहिये  ।

 पर्थ  ध्रलगेदान :  यदि  सदन  मुझे  आज्ञा  दे  तो  मैं  इस  सम्बन्ध  में  बनाये  गये  नियम  पढूंगा  ।

 महोदय  :  नियम  पढ़ने  की  कोई  श्रावइ्यकता नहीं  है  ।

 कोचीन  पत्तन

 १1*१३३७. थो sit
 मे  द्र  कुमारन  :  कया  परिवहन  तथा  संचार

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 गे

 क्या  यह  सच  है  कि  कोचीन  पत्तन  में  हाल  के  महीनों  में  मीठे  पानी  का  aa  रहा

 यह  भी  सच  है  कि  मीठे  पानी  के  pare  के  कारण  कोचीन  पत्तन  जाने  वाले

 जहाजों  को  कोलम्बो  न्य  पत्तनों  को  भेजा  जाता

 यदि  तो  १९६२  में  श्री  तक  इस  प्रकार  कितने  जहाज  न्य  पत्तनों  को  भेजे  गये  ;

 कोचीन  पत्तन  में  मीठे  पानी  के  संभरण  के  लिये  फिलहाल  की  गई  व्यवस्था
 का  ब्योरा

 क्या

 faa  झंप्रेजी
 में
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 कोचीन  पत्तन  में  मीठे  पानी  के  संभरण  को  सुनिश्चित  करने  के  लिये  यदि  कोई  कदम

 उठाये  जा  रहे  हैं  तो  वे  कया  हैं  ?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में  नौवहन  मंत्री  राज
 :  से  (=)  एक

 विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या  १०१]

 पुन्नी  मे०  क०  कुमारन  :
 विवरण  में  यह  बताया  गया  है  कि  मीठे  पानी  की  कमी  के  कारण

 दो  या  तीन  जहाजों  को  कोलम्बो  भेजा  गया  ।  कया  मैं  जान  सकता  हूं  कि  कया  इन  दो  या  तीन  जहाजों

 के  पानी  की  कमी  के  कारण  इस  पत्तन  में  भाने  वाले  जहाजों  की  औसत  संख्या  में  कोई

 सामान्य कमी  हुई

 fall राज  बहादुर  :
 में  नद्दी  समझता  कि  इस  कारण  कोचीन  पत्तन  में  नौवहन  यातायात  में

 कोई  कमी  हुई  है  ।

 fat मे०  wo  कुमारन :  विवरण  में  यह  भी  कहा  गया  है  कि  Ruy  लाख  रुपये  की  लागत

 की  एक  योजना  क्रियान्वित  wut  के  लिये  केवल  सरकार  द्वारा  कार्य  area  किया  गया  है  ।

 कया  मैं  जान  सकता  हूं  कि  यह  योजना  कब  आरम्भ  की  गयी  क्या  यह  निर्धारित  कायक्रम  के

 अनुसार  चल  रही  है  शर  क्या  यह  प्रेरित  समय  में  पुरी  हो  जायेगी
 ?

 fait  राज  बहादुर
 :

 हमें  पुरी  पाशा  है  जैसा  कि  विवरण  में  बताया  गया  यह  दो  या

 तीन  वर्षों  में  पूरी  हो  जायेगी  ।

 घी  वॉरियर
 :

 क्या  इस  निर्माण  के  लिये  प्रभावित  इन  १४५४  लाख  रुपयों  में  से  केन्द्रीय

 सरकार  इस  योजना  की  कार्यान्वित  के  लिये  राज्य  सरकार  को  कुछ  धन  दे  रही  है  ?

 शनी  राज  बहादुर
 :

 जहां  तक  इस  निर्माण  का  सम्बन्ध  वह  राज्य  सरकार  के  साथ  बातचीत

 का  मामला  है  झ्र ौर  हम  जल  संभरण  के  लिये  दर  निर्धारित  करते  समय  उस  पर  श्रव्य  ध्यान  देंगे  |

 पत्नी  ato  श्रीकान्तन  नायर
 :

 ऊपरी  att  भूमिगत  तालाबों को  भरने क़ी  वर्तमान  योजना

 कया  है  क्योंकि  नयी  योजना  के  श्रन्तगंत  पानी  का  वर्तमान  संभरण  प्रतिदिन  के  इस्तेमाल के  लिये

 पर्याप्त नहीं  हैं  ?

 fetter  बहादुर
 :

 तीन  बातें  हैं  ।  एक  १५४  लाख  रुपये  की  लागत  की  दिये-कालीन

 योजना  है  ।  दूसरी  भ्रमण-कालीन  योजना  है  ।  अ्रत्वाये  से  एक  जो  १२  इंची  पाइप  लाइन

 पति  ato  श्रीकान्तन  नायर :  मेरा  प्रदान यह  है  ।  दो  भूमिगत  कौर  एक  ऊपरी  तालाब  बनाये
 जा  व्तंमान  संभरण  केवल  ५  लाख  गैलन  प्रति  दिन  है  ।  श्राकस्मिक-रूप से  होने

 वाली  कमी  को  Ta  करने  के  लिये  इन  को  किस  प्रकार भरा  जायेगा  ?

 fat राज  यह  उस  पाइप लाइन
 से

 भरे  जायेंगे
 जो  नयी  बिछाई जा  रही  हैं  ।

 fat  मे ०  क०  कुमारन  :
 के  रल  में  कुछ  समाचारपत्रों  में  समाचार  प्रकाशित  हुए  हैं  कि

 सम्बन्धित  अधिकारियों  की
 उपेक्षा

 के  कारण  पत्तन  को  नुक्सान हो  रहा  क्या  इसमें कोई  सचाई

 ह ै?
 od

 tye  wrt zi में
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 शो  रान  बहादुर  मैं  विश्वास  दिलाता  हुं  दोर्घषकालीन  कौर  अल्प-कालीन  दोनों

 अ्रावश्यक  कदम  उठाये  गये  हैं  ।  वास्तव  में  भ्रल्पकालीन  कदम  हाल  में  १३  मई  RE  की

 पूरे  हुए
 प्रौढ़

 तब  से
 पतन

 को  प्रतिदिन
 ४

 १/२  से  ५  लाख  मं  लग  पानी  मिल  रहा  है
 ।

 सामुदायिक  घविफास  के  लिये  of  fers  कर्मचारी

 1१३३८  श्री  जेना  :  क्या  सामुदायिक  पंचायती  राज  wit  सहकार  मंत्री यह

 बताते  की  कृपा  करेंगे  कि

 यह  सच  है  कि  कई  राज्यों  में  प्राविधिक  करमचारियों  को  भीषण  sara  होने
 के

 फलस्वरूप  सामुदायिक  विकास  के  कार्य  को  बहुत  क्षति  पहुंच  रही  है

 यदि  तो  इस  स्थिति  का  सामना  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ;

 किन  किन  को  इस  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़  रहा  है
 ?

 पंचायती  राज्य  सहकार  मंत्रालय  म  उपमंत्री  (sit qo qo Afa) To  तथ

 att (  ')  कुछ  में  प्राविधिक  कर्मा  रियों  के  भाव  ने  सामुदायिक  विकास  कार्यक्रम

 कों  किसीਂ  हद  तक  श्रव्य  प्रभावित  किया  हूं  ।  प्रत्येक राज्य  के  लिये  मंजूर  कर्मचारियों  की  कुल

 संख्या  तथा  सामुदायिक  विकास  खण्डों  में  प्रविधिक  कर्मचारियों  की  प्रत्येक  श्रेंणी  में  प्रभाव  watt

 वाला  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट ३,  श्रनुबन्घ  संख्या  Zor] |

 राज्य  सरकारें  कर्मचारियों  क  अभाव  को  दूर  कर  रही  वे  असपास के राज्यों से राज्यों  से

 विभागीय  स्थानान्तरण  att  श्रधघिकारियों  की  सेवायें  प्राप्त  करके  कर्मचारियों के  अभाव  को  दूर

 करने  के  लिये  भ्र स्थायी  उपाय  भी  कर  रही  हैं  ।

 शी  जेना  :  जब  यह  योजना  कार्यान्वित की  गई  थी  तब  कर्मचारियों के  अभाव  को  ध्यान
 में  रखा  गया

 श्री ब०  qo  समति  :

 पृश्नी  eared  लाल  सर्राफ  :  इस  बात  को  देखते  हुए  कि  इन  एककों  को  प्राविधिक  कार्य  सौंपा

 जा  सरकार  प्राविधिक तमंचा  रियों  के  प्रभाव  को  कब  तक  दूर  करने  का  इरादा  रखती  है
 ?

 शी ब०  स०  मूर्ति  :  प्रविधिक  अफसरों  के  अभाव को  दूर  करने के  लिये  सभी  कदम  उठाये

 जा  एक  जहां  तंक  aes  विकास  अधिकारियों  का  सम्बन्ध  गुजरात  उड़ीसा  जम्म  तथा

 काइमीर को  छोड़  प्रेम  सभी  राज्यों  में  ये  fears  cara  में  हैं  ।

 जहां  तक  ग्राम  सेवकों  का  सम्बन्ध  म  मद्रास  श्र  मैसूर

 में  स्थिति  weet  नहीं  है  शौर  इनकी  शीघ्रातिशीघ्र भर्ती  ate  प्रशिक्षण  के  लिये  कदम  उठाये  जा

 रहे  हैं  ।

 fat  महेश्वर
 नायक

 :
 उड़ी

 शा
 दें  अविधिक  कर्मचारियों  के  प्रभाव  के  कारण  कि  रतो  शि

 हुई  कौंर  इस  व्यय  पग  त  राशि  क  किस  प्रकार  पूरा  किया  जाये  1  ?

 ६.  ब०  स०  मूर्ति  भर्ती  के  लिये  इकट्ठा  अनुदान  दिया  जाता  है  ।

 fare  महोदय
 :

 श्री  वें कटा  |

 मूल  sit
 में
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 शी  विकेट  विभिन्न  विभागों  से  जो  प्राविधिक  कर्मचारी  लिये  जाते  हैं  वे  अपने

 विभागों  में  वापस  जाना  चाहते  हैं  ।  इस  बात  को  देखते  हुए  क्या  सरकार  सामुदायिक विकास  के

 सभो  कार्यों  के  लिये  प्रविधिक  कर्मचारियों  की  प्लग  से  भर्ती  करने  का  इरादा  रखती  है
 ?

 श्री  ब०  स०  मूर्ति  जैसा  कि  स्थिति  विभन्न  विभागों  से  प्राविधिक  कर्मचारियों  की

 सेवाएं  प्राप्त  करना  संभव  नहीं  है  ।  इन्हें  खुले  बाजार  से  भर्ती  करना  तो  ऑर  भी  कठिन  होगा  |

 att  विभूति  मिश्र  :  क्या  यह  सर्दी  है  कि  बी०  डी०  ज़  .  के  मुकाबले में  ग्रोवरसीयजं  की

 ज्यादा  कमी  है  जिससे  उन  कम्युनिटी  प्राजैक्ट  रियाज़  में  काम  बन्द  हो  गया  है
 ?

 fait qo qo  qo  मति  :  मानवीय  सदस्य  का  यह  कथन  कि  काम  बिल्कुल  बंद  हो  गया  है

 सही  नहीं  है  ।  कर्मचारियों  के  अभाव  के  कारण  काम  जैसा  होता  चाहिये  वैसा  नहीं  हो
 पा

 रहा  है  ।

 में  बता  चुका  हूं  कि  राज्य  सरकारें  प्राविधिक  कर्मचारियों  की  भर्ती  र  प्रशिक्षण  ही  नहीं  वरन्‌

 उन्हें  शी  नियुक्त  करने  के  लिये  सभी  संभव  कदम  उठा  है  ।

 fart  wet  :  श्री  प्र ०  ao  देव  |

 श्री  विभूति  मित्र  :  अध्यक्ष  मैंने  ब्रोवरसीयजें  के  बारे  में  बात  तौर  पे  पूछा  है  ।

 गच्रध्यक्ष  शान्ति
 ।  श्री  प्र०  Ho  देव

 ।

 थ्री  प्र०  के०  देव  विवरण  से  पता  चलता  है  कि  उड़ीसा  are  नेफा  में  कमरा  २४  २४

 खण्ड  विकास  अधिकारी  कम  हैं  ।  उड़ीसा  में  प्राविधिक  करमें  बारियों  की  भर्ती  ate  प्रशिक्षण  के

 लिये  क्या  ठोस  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं
 ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  कमेंचारियों  की  भर्ती  पौर  प्रशिक्षण  यही  ठोस  कदम  हैं  ।

 शी
 वॉरियर

 :
 प्राविधिक  कर्मचारियों  के  अभाव  को  पूरा  करने  के  लिये  कितनी नयी

 प्रशिक्षण  संस्थायें  शरू  की  गई  हैं  क्या  कोई  राज्य  इस  प्रयोजन के  लिये  अपने  अतिरिकत  कर्मचारी

 दे  सकता  है  प्रौढ़  यदि  तो  क्या  मंत्रालय  ने  इस  संभावना  की  जांच  की  है
 ?

 fat  |“ ह  समिति  :  ग्राम  सेवक  प्रशिक्षण dear  की  संख्या  १००  से  बढ़ाकर  १२०  कर

 दी  गयी  है  प्रौर  श्राज  हमारे  पास  १०  feafaart sfaret or Sez & प्रशिक्ष  ण  केन्द्र  हैं  ।

 थी  बड़  क्योंकि  बी०  डी०  की  कमी  है  इसलिए  क्यों  तहसीलदारों  को  बी  ०  डी०

 ato  नहीं  बना  दिया  जाता  है
 ?

 महोदय  यह  कार्यवाही  के  लिये  सुझाव  है

 fait बड़  :  यह  प्रख्यात  महत्त्पूर्ण बात  है  ।

 fat qo  स०  न

 गश्रष्यक्ष  महोदय :  जब  मैंने  प्रदान  को  ग्र स्वीकार कर  दिया  तो  मंत्री  महोदय  उत्तर  देने

 फे  लिये
 इतने  उत्सुक  हैं

 |
 माननीय  सदस्य

 क  निर्णय  स्वीकार  करना  चाहिये  ।

 मूल  भ्रंग्रेजी
 में
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 दिल्‍ली  में  भूमिगत  ake  ऊपरी  रेलवे

 थी To  क्०  देव  :

 sitio  मधुसुदन  राव  शक 2

 श्रीमती मैमूना  सुल्तान  :

 1*१३३९. ५
 शी

 रामेशवर
 टाटिया  :

 थ्री  बैरवा

 श्री  मह  sat  नायक

 भी  निदान
 चन्द  सेठ

 क्यो  परिवहन  तथा  संचार  मंत्रों  य  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्लो  परिवहन  उपक्रम  ट्रेफिक  मेनेजर  ने  दिल्लो  मैनेजर  दिल्लो  पर  नई  दिल्‍ली

 में  यातायात  का  निर्बाध  रूप  से  चलाते  क  लिये  भूमिगत  tad  मोडियम  स्ट्रिप

 सिस्टमਂ  श्र  पारी  (aiaezs )  )  रेलवे  बनाने  को  एक  Arata  तैयार  की  है  ;

 यदि  तो  उसका  क्या  ब्यौरा  है  ;

 पी  >:  कौर क्या  यह  योजना  विचार  के  लिये  सरकार  को  पेश  कर  दो  ग

 ate  तो  जत  का  क्या  परिणाम  निकला  ?

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  नौवहन  मंत्री  राज  :  नही ं।

 से  (7)  प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 उड़ीसा  में  खाद्यान्नों  के  मूल्य  में  वृद्ध

 1१३४०.  att  सुरेन्दर नाथ  द्विवेदी  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  उड़ोसा  में  चावल  के  मूल्य  में  हाल  की

 बृद्धि  शर  कुद
 स्थानों  में  संभरण  को  भारी  कमी  को  are  दिलाया  गया  है  ;

 क्या  वा न्द्रीय  सरकार  ने  इस  असामान्य  स्थिति  के  बारे  में  तथ्यों  का  पता  लगाया  है  ;

 शरर

 (7)  इस  मामले  में  यदि  कोई  कदम  उठाये गये
 तो

 वे  क्या  हैं
 ?

 जा द्य तथा कृषि तथा  कृषि  मंत्री  के  सभा-सचिव  :  से  उड़ीसा  में  खाद्यान्नों

 के  मूल्य  कुढ़  बढ़े  हैं  ae  राज्य  सरकार  से  पता  चला  है  कि  बालासोर  श्र  फूलबनी  इन

 तटवर्ती  fiat  os  क ुछ  हिस्सों  में  खाद्यान्नों
 का

 संभरण  मांग  की  ख भ्रफक्षा  कम  रहा  है  ।  राज्य  सरकार

 अन्य  जिलों  का  ग्र ति रिक्त  चावल  इन  जिलों  को  भिजवा  रहो  है  कौर  तटवर्ती  जिलों  के  इन  मस्सों

 में  खुदरा  दूकानों  थेः
 जरिये

 चावल  का  वितरण  शौर  सुलभ  किया जा  रहा  है
 ।

 fet  सुरेन्द्रनाथ  त्रिवेदी
 :

 क्या  यह  सच  है
 कि

 इन  क्षेत्रों  में  चावल  २  रुपये  सेर  बिकता  है

 art  वह  इस  लिये  कि  खाद्य  महाखण्ड  बनने  दे  कारण  झ्रधिकांश  चावल  अर  धान  पश्चिम  बंगाल

 भेजा  जाता  है  जिससे  दन  क्षेत्रों  में  अभाव  होता  है  शर  मूल्य  बढ़  जाते

 मूल  att  में
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 खाद्य  मंत्रालय
 में

 उपमंत्री  झ०  म०  :  चावल के  जो  मूल्य
 वर्ष  के  प्रारम्

 में  थे  उनमें  लगभग
 ४

 रुपये  अति  मन की  वृद्धि हुई  है  ।  किन्तु इस  वद्धि  का  कोई  प्रतिकूल  प्रभाव

 नहीं  पड़ा  क्योंकि  महाखग्ड  बन  जाने  के  बाद  और  पश्चिम  बंगाल  में  बहुत  ast  फसल  हो  जाने

 के  फलस्वरूप मूल्य  जरूरत  से  ज्यादा
 गिर  गये  |  वास्तव में

 राज्य  सरकार इस  क्षेत्र  को  खाद्यान
 के

 स्टाक
 तेंजी  से  भेज  रही  राज्य  सरकार के  पास  लगभग  १४,०००  टन  चावल  का  पुराना  स्टाक

 इन  क्षेत्रों  में  उचित  मूल्य  पर  चावल  देने  के  लिये  दूकानें  खोल  दी
 गयो  हैं  ।

 सुरेख  नाथ  द्विवेदी
 :

 कया  यह  सच  है  कि
 लोगों  को  घान  किन्तु  राज्य  सरकार

 के  पास  धान  का  कोई  स्टाक  नहीं है  ?  यदि  तो  क्या  भारत  सरकार लोगों  को  घान  देगी  ?

 आचार  न  यह  सही  नहीं है  ।  १५,४१३  टन  के  स्टाक में घान
 में  धान

 भी  शामिल है
 ।

 हि
 सुरेन्द्र नाथ  द्विवेदी  :  इसमें  कितना  चावल  है  ate  कितना  धान  है  शर  कितना  प्रमा  व

 ?

 fat
 wo  |: (०

 थामस
 :

 उस  में  काफी  घान  है
 ।

 *'चो-ध्राइलेंडਂ  में  कपास  को  खेती

 +

 ग
 Sit  afer :

 att  इन्द्रजीत  गुप्त  ४

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  कपास  की  खेती  को  प्रोत्साहन  देने  की

 सभी  योजनाओं को  छोड़ने  का  फैसला किया  है  ;  और

 यदि  a,  तो  उसके  क्या  कारण  हूँ
 ?

 तथा  कृषि  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्री

 राम  सुभग
 :  नही ं।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 ची  वॉरियर  :
 क्या  यह  सच  है  कि  इस  किस्म  के  कपास

 की
 खेती

 क
 लिये  नियुक्त  क्षेत्रीय

 क्मेंचारियों को  नौकरी से  करने  को  सूचना  दे
 दो

 गई  है  श्र  वे  लोग  बेरोज़गार हो  गये  हैं
 ?

 पड।०  राम  सुलग  सिंह
 :

 नहीं  ae  सही  नहीं है  ।  केरल में  इस  freq के  कपास  की

 खेतीਂ  उतनी  सन्तोषजनक  नहीं  हो  रही  है  ।  इसलिये  इस  योजना  को  अन्य  राज्यों  में  कार्यान्वित

 करने का  निर्णय  किया  गया  है  जहां  खेती  अच्छी  हो  सकती है

 गच  बैरियर
 !

 क्या  सरकार  ने  इस  बात  का  पता  लगाया  है  कि
 करते  में  ही  यह  खेती  कयों

 सफल रही  है  ?

 राम  सुलग  इसका  कारण  यह  हे  कि  वहां  के  लोग  धान  की  खेती के  श्रम्यस्त

 हैं  गौर  उन्हें  कपास  की  खेती  की  पूरी  जानकारी  नहीं  हैं  ।  इसलिये  सी-भ्राइलैन्ड  कपास  की  खेती की

 योजना  wee  राज्यों  में  कार्यान्वित करने  की  संभावना  की  जांच  की  जा  रही  है  दौर  उसे  wa

 का
 राज्यों  में  कार्यान्वित  किया  जायगा  |

 मूत  मं प्रे जी  में
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 मे०  क०  रल  राज्य  को  तो सरो  पंचवर्षीय  योजना  में  सो-प्राइलैन्ड  कपास

 की  को  बहुत  महत्वपूर्ण  स्यान  दिया  गधा  है  ।  क्या  पारल  में  इस  खेतो  को  लग  कप्रिय  बनाने  के

 लिये  wig  शिक्षाप्रद  कार्यक्रम  चलाया  जाता  है  ?

 डा०  राम  सुभग  ara  से
 पता  चलता  है  कि  इस  खेती  को  मत्त  देने  के  बावजूद

 केरल  में
 वह  सफल  नहीं  रहो  ।  १६६०-६१  में  कारण  प्रौढ़

 मैसूर  में  ३०,०००  एकड़ भूमि  में  इस
 कपास  को  खेती  क  जाने  वालों  थो  किन्तु  वास्तव  में  ८,१८१  एकड़  भूमि  में  खेता  को  गई  ।  अन्य

 वर्षों  में  भी  यही  स्थिति  रहो है  ।

 क०  इस  खेतो  का  रकबा  बढ़ाने  के  लिये  क्या  किसानों  के  बीच

 प्रद  प्रचार  करने  का  इरादा  है
 ?

 राम  सुलग  हीं  ।  रकबा  बढ़ाने  के  लिये  हो  नहीं  वरन्‌  इस  फसल  की  किस्म

 की  बढ़िया  बनाने  हे  उद्देश्य  से  भी  इस  पहल  को  जांच  की  गई  है  ।  किन्तु  फसल  को  किस्म  को  af

 बनाते  में  हमें  काई  विशष  सफलता  प्राप्त  नहीं  रहो  है  ।

 भी  श्र०  क०  गोपालन  :  केरल  में  दो  जगहों  में  कर्मचारियों  को  नौकरी  से  करने

 को  सुचना दो  गया  है  ?  यदि  तो  कया  उन्हें  कहीं  कौर  भेजा  जायगा  ?  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि

 जहां  तक  सी-प्राइलैन्ड  कपास  के  उत्पादन  का  सम्बन्ध  योजना  छोड़  नहीं  दा  गयी  ।  इन

 चोरियों  की  क्या  स्थिति  है  ?

 डा०  राम  सुलग  कर्मचारियों  को  सेवा  के  बारे  में  हम  मानो  सदस्य  को  इच्छा

 को  घ्यान  में  रखेंगे  |  किन्तु  ऐ  ता  प्रयोग  होता  हैं  कि  उनको  राय  में  भो  पाल  में  इस  कपास को

 बेतों  सफल  न  होगो  ।  तब  भी  हेम  कोशिश  करेंगे  कि  यह  खेती  बन्द  न  हो  ae  कर्मचारियों  को

 भो  कठिनाई  न  हो  ।

 श्री  eee  सुनाया  :  क्या  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  ने  पहले  प्रार्थना  की  थी  कि  चूंकि  राज्य

 के  कुछ  सयानों  को  श्राबौठवा  करशन  राज्य  जैसा  है  इस  लिये  यह  योजना  aes  प्रदेश  में  कार्यन्वित

 को  जाय  ?  यदि  at,  तो  क्या  इन  क्षे  त्रों  में  सरकार  योजना  को  प्रयोग  के  तौर  पर  कार्यान्वित  करने

 का  इरादा रखती  है  ?

 राम  सुलग  सिंह
 :

 यहं  योजना  प्राण  प्रदेश  में  हो  नहीं  वरन्‌  महा

 उत्तर-प्रदेश  कौर  मद्रास  में  भी  कार्यान्वित  को  जायेगी  ।

 pat  परम  जीवन  :  कयास  के  अभाव  को  देखते  हुये  कया  सरकार  का  कपास  के  अधिकतम

 मुल्य  बढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ताकि  इस  खेतो
 को

 बढ़ावा  मिल  सके
 ?

 राम  सुलग  fag
 :

 वास्तव  में  कपास  का  कोई  नहीं  है  इस  लिये  यह  wet  उत्पन्न

 नहीं  होता  |

 जो  बड़े  :  कया  सरकार  को  यह  ज्ञात  है  कि  चूंकि  राज्य  सरकारें  कपास  नियंत्रण  mea

 के  ग्रन्तगंत  किसानों  को  विशिष्ट  प्रकार  के  कपास  की  खेतो  करने  के  लिये  मजबूर  कर  रहो

 लिये  कपास  का  अभाव  है  ?

 राम  सुलग  सिंह
 :

 में  यह  गलत फट मो  दुर  कर  दे  ना  चाहता हूं  कि  देश  में  कपास  का  कोई

 ह
 अभाव  नहीं  हम  कपास  का  निर्यात

 भो  करते  हैं
 ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 fatten  औचित्य  के  प्रत  पर  मेरा  निवेदन  है  ।  हाल  ही  में  हमने  पाकिस्तान

 के  साथ  कपास  करार  फिया  है  कौर  चूंकि  हमारे  यहां  कपास  का  अभाव  है  पाकिस्तान

 हमें  कपास  का  संभरण  करेंगा  ।

 राम  सुलग  सिह  :  वास्तव में  कठिनाई  यह  है  कि  माननीय सदस्य  तथ्यों  को  जाने  बिना

 प्रश्न  पूछते  जाते  वे  नहीं  जानते  कि  देश  में  कपास  का  अभाव  नहीं  है  |

 महोदय  :  शांति  शांति  ।  पहले  औचित्य  थे  set  को  लिया  जाय  ।  माननीय  सदस्य

 केवल  इस  बात  पर  जोर  दे  ना  चाहते  हैं  कि  जो  उत्तर  दिया  गया  वह  सह  नहीं  है  औचित्य

 का  यही  wet  है  ?

 fat  हेम  gem
 :

 इसका  frig  तो  श्रमिकों  करना  चाहिये  ।

 purer  महोदय  :  मंत्री  महोदय ये  पास  जो  जानकारी  होती  है  वह  सभा  में  दे  देत ेहूँ  ।  यदि

 adda  सदस्य  इसे  नहीं  समझते  वे  पूरक  प्रशन  पुछ  सकते  हैं  या  बाद  में
 मुझे

 fra

 सकते  हैं  कि  दिशा  गधा  उत्तर  गलत  हैं  ।  में  मंत्री  महोदय  से  स्थिति  स्पष्ट  करने  थ  लिये  कहूंगा  ।  हम

 निर्णय  कर  सकते हैं  कि  सही  उत्तर  क्या है  था  कि  कोई  गल्ती  हुइ  श्रांचित्य  का  प्रशन

 केसे  उत्पन्न होता  है  ?

 हेम  wom  :
 श्रीमान  क्या  कोई  मंत्री  यह  कह  सकता  है

 कि
 सदस्य  तथ्यों  को  जाने  बिना

 प्रदान  पूछते  जाते  हैं  ।  प्राकार  सदस्यों  को  सं  रक्षण  प्रदान  क  रना  |  मंत्री  महोदय  को  जानकारी

 सही  है  |  किन्तु  वे  यह  नहीं कह  सकते  कि  सदस्य इस  तरह  प्रइन  पूछते  जाते  हैं  ।

 arte  सदस्य  :  यह  बात  भ्र संसद ोय  है  ।  |

 forever  महोदय  :  शांति  ।  माननीय  सदस्य  मुझे  भी  मौका  दें  ।  वाद-विवाद  गर्मी

 गर्मो  में  इस  तरद्  की  बात  कह  दना  ora  नहीं  मेरा  ख्याल  है  झलक  माननीय  मंत्री भी  इस  तरह

 को  बात  न  कट्ठा  करें  |

 fort  हेम  gem
 :

 मेरा  निवेदन  है

 मेंने  माननीय  सदस्य
 की  शंका का  समाधान  कर  दिया  क्या  अब  भी

 कोई  औचित्य  का
 प्रश्न है

 /

 for हेम  न ्  मेरी  कठिनाई  यह  है  कि  वे  जब  कभी  मुझे  लगता  है  कि  किसी

 मंत्रों फ  गलत  कथन  के  फलस्वरूप  भ्रौचित्य  का  प्रश्न  उत्पन्न  हो  गधा  है  तो  में  सभा  का  आपका

 ध्यान  उस  बात  की  भ्र  दिलाता  हं  ।  औचित्य का  wet है  या  नहीं इस  बात  का  निर्णय  तो  श्राप

 हो  करेंगे  |  मेरा  इरादा  औचित्य  का  प्रश्न  उठाने  का  कतई  नहीं  था  .  .  .  .

 प्रत्यक्ष  महोदय  :  मे  रा  मतलब  ag  नहीं  था  ।  मेरी  कठिनाई यह  है  कि  माननीय  सदस्य

 द्वारा तब  तक  जितने  औचित्य  set  उठाये  गये  हैं  उनमें  शायद  ही  कोई  औचित्य  का  wea

 रहा  हो  |  इससे  यह  निष्कष  निकलता है  कि  माननीय  सदस्य  कार्यवाही में  उपस्थित  करते हैं

 और  औचित्य  के  प्रशन  के  नाम  पर  पूरक  प्रशन  पूछ  लेते  हैं  ।  श्री  वारियार  ।

 पन्नी  हेम  प्रापर  मुझे  गलत  समझा  है  ।  मेरा  निवेदन  है
 .

 मूर  wast में
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 भविष्य  महोदय
 :

 अगर  ऐसी  बात  है  ता ७  इसके  माननीय  सदस्य  का  व्यवहार  ही

 हैं  ।

 fot  बड़े
 :

 मंत्री  महोदय  ने  मेरे  प्रदान  का  पूर्ण  उत्तर नहीं  दिया  ।

 महोदय  उन्होंने  उत्तर  दिया  है
 ।

 वे  मननीय  सदस्य  से  सहमत  नहीं  हैं  ।

 श्री  बड़े  :  मेरा  wet  यह  था  कि  कया  विभिन्न  राज्य  सरकार  किसानों  को  विशिष्ट  क्षेत्र में

 विशिष्ट
 प्रकार  के  कपास  का  खोज  बोने  के  लिये  मजबूर  करती  हैं  ।

 राम  सुभग  सिंह  इस  लिये  किया  जाता  है  कि  विशिष्ट  प्रकार  का  बीज  उत्पादन

 के  लिये
 उपयुक्त  पाथा  गया  है  कौर  उसे  बोने  से  उत्पादन  बढ़  सकता है  ।

 poet  महोदय  :  अगला  प्रदान  ।  को  बू ०  चे  बरुआ  |

 पटसन को  खेतो

 1*  १३४२.  थो  प्र०  चे  |: ह -' |
 तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे कि

 क्या  इस  वर्ष  पटसन  की
 खेती  कम

 एकड़  भूमि  में  होने  की  संभावना है  ;

 यदि  तो  इस  का  कारण  क्या है है  ;  कौर

 हालत  को  सुघारने  के  लिये  क्या  कदम  उठायें  जा  WE  ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  सुलग  :  इस  at  भारत

 में  पटसन  की  खेती  कम  एकड़  भूमि  में  ह  ने  को  सभावना  है  ।

 १९६१-६२  में  पटसन के  मूल्य  श्रसाघारण  रूप से  ज्यादा  होन  के  फलस्वरूप  उसकी

 खेती
 का

 रकबा
 बहुत  बढ़  गया  था  at  aa

 कि
 कुछ  राज्यों  में  किसानों ने  घान  को  खेती  की  भूमि

 में
 भी  पटसन

 की
 खेती

 की  थी
 ।  2hER-E2 FT Tear a at A में  पटसन  की  खेती  का  wai  कुछ  कम  हो  सकता  है

 क्योंकि ए  क्षेत्रों में  बोनी  के  समय  जलवायु  श्रनुकूल नहीं  थी  कौर  पटसन  के  मूल्य  घट  गये  हैं  ।

 पटसन  की  खेती  का  रकबा  बढ़ाकर  नहीं  वरन्‌  प्रति  एकड़  उत्पादन  बढ़ाकर  पटसन

 का  अधिक  उत्पादन  करने  की  योजना  बनाई गई  है  ।  इस  दिशा  में  उठाय  गये  कदम  इस  प्रकार है

 (१)  उन्नत  बीजों  का  प्रयोग  (2).  उर्वरकों  का  अधिक  प्रयोग  (३)  खेती  के  उन्नत  तरीके  शर

 (४)  पौधों  के  बचाव  के  उपाय  |

 गिर  | हूँ ५
 कया  राज्य  सरकारों से  पटसन  का

 उत्पादन  बढ़ाने के  लिये  आवश्यक

 कदम  उठाने  के  लिये  कहा  गया
 है

 पौर  यदि  तो  उनकी  सामान्य  प्रतिक्रिया  क्या  है  ?

 डा०  राम  सुलग  वास्तव  में  गत  मौसम  में  पटसन  का  उत्पादन  शभ्रसाघारण  रूप  से

 ज्यादा  gata  तीसरी  योजना  का  लक्ष्य  पूरा  कर  fut  गया है  बल्कि  निर्धारित  लक्ष्य  से

 उत्पादन ज्यादह  े  है

 fat प्र०  चे  क्यां यह सच यह  सच  है
 कि

 okay  बंगाल  सरकार  ने  पटसन
 की

 खेती  के

 क्षेत्र  को  सीमित  कर  दिया  यदि  तो  किस  हद  तक
 ?

 fat  पं प्रे जी  में
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 राम  सुलग  सिह  :
 सरकार  क

 हस्तक्षेप  के  बिना  ही  किसान  स्वयं  पटसन या  किसी

 अन्य  फसल  का  क्षेत्र कम  कर  देते  हैं  प्रौढ़  वे  घटते  geal  के  कारण  ऐसा  करते  हैं  ।  इस  वर्ष

 मूल्य  घटे  हैं  तो  पटसन  की  खेती  का  रकबा  भी  किसी  हद  तक  कम  होगा  ।

 श्री  विभूति  मिश्र  :  seit  मंत्री  जी  ने  बताया  कि  जट  का  उत्पादन ज्यादा  हो  गया  इसलिए

 कीमत  गिरने  से  जूट  के  उत्पादन  के  गिरने  की  आशंका  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार  क्या

 उपाय  सोच  रही  है  कि  जिससे  जट  की  कीमत  न  गिरे  ate  उत्पादन  ot  बढ़े
 ?

 रास  सुभग  सिंह  :  जो  तीसरी  योजना  का  लक्ष्य है  उससे  नीचे  जट  का  उत्पादन  नहीं

 होने  दिया  जायेगा  att  यह  भी  देखा  जायेगा  कि  जट  के  उत्पादकों  को  कोई  कठिनाई  न  होने  पावें

 जिससे  कीमत  के  चलते  वे  स्वयं  जट  का  उत्पादन  घटा  दें  |

 श्री  मुहम्मद  ताहिर  :  पटसन  के  मूल्य  कयों  घटे  हैं  प्रौढ़  क्या  पटसन  की  वस्तुयें के  मूल्य

 भी  उतने  ही  wat  में  कम  हुए  हैं
 ?

 राम  सुभग  सिह  :  इसका  मुख्य  है  शभ्रत्यधिक  .  उत्पादन ।

 श्री  त्यागी  :  क्या  सरकार  ने  पटसन  के  लिये  कोई  बुनियादी  मूल्य  निर्धारित  किया  है  कौर

 यदि  तो  क्या  उत्पादन  की  लागत  का  ध्यान  गया  है
 ?

 तथा  फूटी  मंत्री  स०  कण  :  हम  कृषि की  सभी  acquit के  लिये

 न्यूनतम  मूल्य  निर्धारित  करने  का  सोच  रहे  हैं
 ।  ह  र  व  कल  म  ने  उसे  न्यूनतमਂ

 मूल्य  तो  नहीं  कहा  किन्तु
 wa  समय

 रखा  गया  है
 कि

 इस  सिद्धान्त को  भ्रमण  वस्तुप्नों  पर  लाग

 fat  जाये  |

 श्री  क्या  मूल्य  निर्धारित  किया  गया
 ?

 ३०  रु०  प्रति  मन ॥ फूटी  स०  का०  पाटिल

 कशो  हरिश्चख  माथ र  माननीय  राज्य-मंत्री  ने  बताया  कि  तीसरी  योजना  के  निर्धारित

 लक्ष्य  से  उत्पादन  ज्यादा  हुआ  है  ।  इस  प्रकार  अ्रथें्दीन  लक्ष्य  किस  अधार  पर  निर्धारित  किये  जाते

 हें  जो सरकार के  प्रयत्न  के  बिना  ही  पूरे कर  लिये  जाते हैं  ?

 डा०  राम  सुलग  सिंह  :  योजना  आयोग  ने  हमारी  शभ्रावद्यकताश्रों  के  आधार  पर  लक्ष्य

 निधि  रित  किया  है  गौर  हमारा  उत्पादन  लक्ष्य  से  कुछ  ज्यादा  रहा  है  किन्तु  कुछ  समय  बाद  हमारी

 प्रावस्था  तायें  बढ़  सकती  हैं  इसलिये  हमें  उत्पादन  केਂ  बारे  में  कोई  चिन्ता  नहीं  है  ।

 शो  यलमंदा  रेड्डी  क्या  पटसन  के  महत्व  को  देखते  हुए  क्या  उसका  न्यूनतम  मूल्य  निर्धारित

 करने  का  कोई  प्रस्ताव है  ?

 राम  gun  सिह  जैसा  कि  मेरे  वरिष्ठ  सहयोगी  ने  हम  ने  संविहित रूप  से

 न्यूनतम  मलय  तो  निर्धारित  नहीं  किया  किन्तु  उसे  न्यूनतम  मूल्य के  रूप  में  स्वीकार  कर  लिया

 गया है

 श्री  यलमंदा  रेड्डी  किन्तु  यह  मृत्य  दिया  नहीं  जाता
 ।

 अंग्रेजी  में

 1212  (Ai)
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 राम  सुलग  सिह  पटसन  के  लिये  विशाल  स्टाक  अभिकरण  ३०  रुपये  प्रति  मन की
 दर  से  पटसन  खरीद  रहा  है  कौर  यदि  मूल्य  घट  जाते  हैं  तो  उस  सम्बन्ध  में  विचार  किया  जायेगा  ।

 श्री  प्रभात  कार
 :

 क्या  पटसन  का  गत  वर्ष  का  उत्पादन  पटसन  की  मिलों  कीਂ  आ्रावस्यकता से

 कम  क्या  पटसन  के  बड़े  व्यापारियों  की  कार्यवाही  के  फलस्वरूप  मूल्य  घट  गया  है  प्रौढ़  क्या
 पटसन  के  बड़े  स्टाक  की  व्यवस्था  सरकार  द्वारा  या  पटसन  मिलों  के  संगठन  द्वारा  की  जायेगी  ?

 राम  सुभग  सिंह
 :

 इसਂ  प्रदान  पर  बराबर  विचार  किया  जा  रहा  है  प्रौर  हम  प्रयत्न

 करेंगे  कि  सभी  wart  बातें  दूर  कर  दी  जायें  ।

 दिल्ली  में  म ह

 1१३४३.  श्री  fer aeaeTy  गुप्त  :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री
 यह  बताने की  कपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  में  कौन  से  क्षेत्र  ५,  घोषित  किये  गये

 इनक्षेत्रों  में  से कितनों  का  प्रायोजन  तथा  विकास  PERV  में  तथा  तीसरी  पंचवर्षीय

 योजना के  दोष  वर्षों  में  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकार are  किया  जाना  कौर

 इन  क्षेत्रों  में  गांवों  अथवा  wafer  रूप  से  बनाये  गये  इलाकों  का  विकास  करने  की

 स्वास्थ्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  द०  स०  से  एक  विवरण

 सभा  पटल  पर  रखा  जाता है  ।  परिशिष्ट  प्रदान  संख्या  १०३]

 श्री  शिव  चरण  गुप्त  प्रदान  के  भाग
 ba

 उत्तर  में  कहा  गया  है  कि  208.0  एकड़  ६५

 को  ५. ह  घोषित  किया  गया है  ।  भाग  के  उत्तर में  कहा  गया  है  कि  तीसरी  योजना में

 लगभग  Yooo  एकड़  भूमि  का  विकास  किये  जाने  की  है
 ।

 इन  दोनों  में  क्या  है
 ?

 बाद द०
 स०  राजू  :  पहले  लगभग  ५०००  एकड़  भूमि का

 विकास  किये  जाने  की  संभावना

 at  बाद  में  कोई  ११००  एकड़  भूमि  नगर  निगम  को
 गन्दी  बस्तियों

 को  हटाने  के  लिये  दी

 गई  कौर  इसलिये  इतना  क्षेत्र  कम  हो  गया  ।  इसके  बाद  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकार  कुछ  कौर
 भूमि

 का  श्र  विकास  करना  चाहता  था  इसलिये  तीसरी  योजना  में  विकास  क्षेत्र  लगभग  Yooo

 एकड़  होगा  |

 fait  शिवचरण  गुप्त
 :

 तीसरी  योजना  की प्रस्थापनाओओं के  अनुसार  दिल्‍ली  में  लगभग
 ८०००

 एकड़  भूमि  का  विकास  किया  जाना  है  कौर  गन्दी  बस्तियों  को  हटाने  की  योजनायें  विकास  क्षेत्र  में

 शामिल  नहीं  माननीय  मंत्री  के  उत्तर  से  स्थिति  स्पष्ट  नहीं  हुई  है  ।

 मुंडा  द्०  स०  राजू  :
 तीसरी  पंचवर्षीय  योजना

 में  कोई
 ५०००  एकड़  भूमि  का  विकास

 किया  जायेगा  ।

 पन्नों  शिवचरण  ayer  :  क्या  १९५७  में  कुछ  नौ
 र

 क्षेत्रों
 को विकास  क्षेत्र  घोषित  करने

 के
 किसी  प्रस्ताव  पर

 विश्वास  किया  गया
 है  ?

 इस  प्रस्ताव  के
 बारे  में  क्या  प्रगति  हुई  है

 ?

 डा०  द०  स०  रज़
 TINT  २  यह  तो  की  गई  प्रगति  पर  निरभर  करता  है  ।

 क म्रंग्रजी  में
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 दिल्ली  के  में  पलंगों  की  कमी

 श्री  महेश्वर
 नायक

 श्दे्ड  श्री  राम  सेवक  यादव

 | att io दी०
 चं०  फार्मा

 क्यो  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  के  भ्र स्प तालों  में  पलंगों  at  कमी  के  कारण  रोगियों  को

 भरती  नहीं  किया  जा  रहा  शौर

 यदि  at,  तो  सरकार  इस  दिशा  में  क्या  कार्यवाही  कर  रही  है
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  सुशीला  नायर )  अस्पतालों  में  प्रवेश  चाहने  वाले  रोगियों  की

 संख्या  उपलब्ध  पलंगों  की  संख्या  से  कहीं  अधिक  है  ।  पलंगों  की  इस  कमी  के  होते  हुए  भी  नाजुक

 हालत  के  रोगियों  azar  आपात  रोगियों  को  भरती  करने  से  कभी  इन्कार  नहीं  किया  ।

 यह  समस्या  सरकार  के  ध्यान  में  हैं  ak  दिल्‍ली  के  बड़े  सरकारी  अस्पतालों  में

 पलंगों  की  संख्या  में  यथा-सम्भव  तीब्र  गति  से  वृद्धि  at  जा  रही  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  मैं  समझता  हूं  कि  इन  सब  seat  की  मांगों  में  चर्चा  की  गई  थी  कौर

 तब  सब  सूचना
 दी

 गई  थी  ।  श्री  नायक  ।

 पथी  महेश्वर  नायक  :  क्या  यह  सच  है  कि  गम्भीर  प्रौढ़  आपातकालीन  मामलों  में  भी

 var  देने  से  मना  कर  दिया  जाता  है
 ?

 उसਂ  सम्बन्ध  में  मैं  जानना  चाहता  हुं  कि  पलंगों  के  लिये

 रोगियों  की  सामान्य  अ्रावश्यकता  क्या  है  कौर  कया  आपातकालीन  मामलों  के  लिये  कोई  अति  रिक्त

 पलंगों  की  व्यवस्था  की  गई  है
 ?

 सुशीला  नायर  :  मैं  पहले  ही  कह  चूकी  हं  कि  आपातकालीन  मामलों  में  प्रवेश  देने

 से  इन्कार  नहीं  किया  जाता  |  अनेकता  मानक  प्रत्येक  देश  में  भिन्न  भिन्न  होते  हैं  ।  पश्चिमी

 देशों  अमरीका में  १५००  मामलों  के  लिये  एक  पलंग  होताਂ  अमरीका  २४५०० के  लिये

 भारत  में  हमारे  पीने  पलंग  प्रति  हजार
 ०

 .
 ४

 पलंग  हैं  प्रौर  दिल्‍ली  में  प्रति  हजार  २.
 ४  पलंग हैं  ।

 श्री  महेश्वर  नायक  :  क्या  माननीय  मंत्री  हस्पतालों  में  गये  हैं  प्रौढ़  उन्होंने  वहां  पर  प्रवेश

 के  लिये  प्रतीक्षा  कर  रही  लम्बी  पंक्तियां  देखी हैं
 ?

 सुशीला  नायर  :  साधारणतया  रोगी  २  श्रेणियों में  विभक्त  हूं  ।  पहले  वे  मामले

 mat  हैं  जो  आपातकालीन होते  हैं  प्लोर  जिन  में  विलम्ब  से  बहुत  हानि  हो  सकती है  ।  ऐसे  मामलों को

 तुरन्त  दाखिल  कर  लिया  जाता  है  ।  ऐसे  मामले भी  हैं  जहां  आप्रेशन  aris  दो  या  तीन  महीनों

 बाद  हो  सकता  है  कौर  कोई  गंभीर  बात  नहीं  होती  ।  वे  मामले  प्रतीक्षा  सुची  में  रखे  जाते  हैं  ङोर्

 इसलिये  एक  प्रतीक्षा  सुची  होती है  ।

 श्र  भक्त  दर्शन  :  क्या  माननीय  मंत्री  के  इस  तरह  के  अकड़  हैं  कि  दिल्लो  में

 इस  समय  कुल  कितने  पतंगों  की  व्यवस्था  कितने  लोगों
 को  पिछले  वर्ष  दाख़िले  से  इंकार  किया

 गया  अर  अगले  दो  तीन  वर्षों  में  कितने  पलंगों  की  शौर  व्यवस्था  की  जा न  १  MIEN रही है  ?

 मूल  अंग्रेजी  में
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 अध्यक्ष  महोदय  :  mit  उस  दिन  इस  का  जवाब  दिया  गया  था  ।

 थी  भक्त  ददन  झांकने नहीं  दिये  गये  थे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  ५  नहीं  दिये  गये  थे
 ?

 डा०  सुशीला नायर  :  आंकड़े  करीब  करीब  दे  दिये  गये  थे  we  वह  लम्बे  प्रकट  हैं  ।'

 माननीय  सदस्य  यदि  उनको  लेना  चाहते  हों  तो  मेरे  साथ  बैठ  जांच  मैं  उन  सब  आंकड़ों

 को  दे  दूंगी  ।

 श्री  wat  सिंह  :  क्या  माननीय  मंत्री  को  मालम  है  कि  इरविन  अ्रस्पताल  में  जो  इमरजेंसी

 केसेज  केजुअल्टी  में  जाते  हैं  उन  क़ी  देखभाल  ठीक  ठीक  नहीं  होती  है
 ?

 है
 । डा०  सुशीला  नायर

 ः  भ्र पने  देश  में  थोड़ी  कमजोर  उस  को  दुरुस्त  करने

 की  कोशिश  हो  रही है

 सार्वजनिक  टेलीफोन

 1१३४६.  श्री  बसुमतारी  :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगें

 क्या  यह  सच  है
 कि

 कई  लाइनों  तथा  तार  आदि  की  कमी
 के

 कारण  श्रासाम  में  बहुत

 से  स्थानों  में  सार्वजनिक  टेलीफोन  स्थापित  नहीं  किये  जा  सके

 यदि  at  कमी  को  पुरा  करने  के  लिये  सरकार  कारवाही कर  रही  है

 कमी  को  पुरा  करने  में  कितना  समय  लगेगा
 ?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रो  भगवती )  से
 १३  सार्वजनिक  टेलीफोन

 कार्यालय मंजूर  किये  गय
 sae  at

 लगाये  नहीं  गये  हैं
 ।  इन  कामों के  लिये  माल संभरण  में  कुछ

 विलम्ब  हो  रहा  है  क्योंकि  मांग  तेजी  से  बढ़  रही  है  कौर
 साधन

 सीमित  हैं
 ।  इन  कार्यालयों के  लिये

 खम्भों  श्र  तारों  के  लिये  ast  दे  दिये  गये  हैं  ।

 श्री  बसुमतारी
 :

 सरकार  के  पास  टेलीफोनों  की  कितनी  निलम्बित  पड़ी  हैं
 ?

 tat  भगवती  :  निलम्बित  जियों  की  संख्या  लगभग  २२००  है  ।

 fot  बसुमतारी  :  अखबारी  कागज  की  कमी  के  कारण  टेलीफोन  सं  वेदिकाएं  अभी  छापी  नहीं

 गई  जनता  को  कुछ  कठिनाई  हो  रही  है  ।  वे  कब  छापी  जाएंगी
 ?

 महोदय  :  ag  ada  भिन्न  प्रदान  है  ।

 fat  नम्बियार
 :

 प्रदान
 संख्या  १३४७  झर  १३४९  इकट्ठे

 लिये  जायें  झर
 इकट्ठा  उत्तर  दिया

 क्योंकि  दोनों  का  विषय  एक  ही  है  ।

 Awd

 nate

 तथा  विद्युत  मंत्रालय
 में  राज्य

 मंत्रो  :  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं है  ।
 ्

 मूल  अंग्रे  नी  में
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 केरल  में  समद्र  gre  कमी  का  कटाव

 Jat  रवीन्द्र  वर्मा

 1१३४७  Lett  कोया

 कया  सिंचाई  ate  दिव्यता  मंत्री  यह  बताने की  कृत  करेंग कि

 क्या  सरकार  को  ज्ञात  है  कि  गत  दो  महीनों  q——faatve ~  मई  के  उत्तरार्ध  में--लगातार

 तथा  तेजी  से  समुद्र  द्वारा  भूमि  के  कटाव  के  फलस्वरूप  कालीकट  के  निकट  तटीय  क्षेत्र  को

 बहुत  नुकसान  हो  रहा  है

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  केरल  सरकार  से  की  मात्रा  र  खतरे को  गंभीरता

 के  बारे  में  कोई  प्रतिवेदन  मिला  है  प्रिया  उसने  कोई  प्रतिवेदन  मांगा  है  ;  कौर

 पत्तन  गोदामों  श्र  wea  प्रतिष्ठानों  तथा  कालीकट  के  निकट  तटीय  क्षेत्र

 को  कटाव  से  बचाने  के  लिये  सरकार  का  क्या  कायंवाही  करने  HT  विचार  है
 ?

 ate  बि द्य तक  मंत्रालय  मस  राज्य  मंत्री  (ait  aX  (a).  जी

 हां  ।

 अपेक्षित  जानकारी  देने  वाला  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता है  ।

 भ्रन बन्ध  संख्या  १०४]

 त्रिवेदी  ate  कोचीन  बन्दरगाहो ंमें  समद्र  द्वारा  भूमि  का  कटाव

 TQ QVE  थी प०  कुन्दन  :  कया  सिचाई  ate  बयान  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  सरका  को  ज्ञात  है  कि  निवेन्द्रम प्रौर और  कोचीन  के  पत्तनों  में  समुद्र  द्वारा  भूमि  के

 कटाव  का  अरयात  श्र  निर्वात  पर  प्रभाव  पड़ा  है

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  समद्र  द्वारा  भूमि  के  कटाव  के  कारण

 केरल  के  लिये  चावल  के  १०  बोरे ले  जाने  वाला  स्टीमर  त्रिवेन्द्रम में  नहीं  उतार  पाया  था  कौर  उसको

 कोलम्बो जाना  पड़ा  था  ;  ौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 ate  विद्युत्‌  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रलंगेदान )  त्रिवेन्द्रम  are  कोचीन

 क
 पत्तनों  में  समुद्र  द्वारा  भूमि  का  कोई  कटाव  नहीं  ।

 जो  नहीं  ।  तथापि एक  जो  १९६२  में  त्रिवेन्द्रम पर  माल  उतार

 रहा  कुछ  थोड़ा  सामान  बों  पर  लिये  हुए  बेयरिंग  के  लिये  कोलम्बो  चल  दिया  माल  के
 साथ  त्रिवेन्द्रम  लौट  ग्रा पा  ।  समुद्र  की  अवस्था  खराब  होने  के  कारण  माल  त्रिवेन्द्रम  पत्तन  पर  नहीं

 उतारा
 जा

 सका  प्रो  जहाज  को  शव  माल  उतारने  के  लिये  कोचीन  लौटना  पड़ा  |

 सवाल  पदा  नहीं  होता  |

 fat  वर्मा  :  इन  क्षेत्रों  में  कितनी  हानि  हुई  है
 ?  अर्थात मेरे प्रशन के भाग मेरे  प्रशन  के  भाग

 का

 उत्तर क्या  है  ?

 part
 श्रलंगेशन

 :  समुद्र  द्वारा  भूमि  कटाव
 पिछले  अप्रैल

 में  gar  और  लगभग  दो  फरलांग

 लम्बी  झर  पचास  गज  चौड़ी  भूमि  बहा
 दी  गई  थी

 ट

 इमा
 तों  को  हानि हुई  ौर  अत

 एक

 मूल  अंग्रेजी  में
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 तार  संचार  प्रणाली  बिगड़  गई  भ्र ौर  जल  संभरण  व्यवस्था  में  भी  बड़ो  हो  |  कुल  २६५५०

 रुपये  की  हानि  का  अनुमान  लगाया  गया  है  ।

 श्र  रवीन्द्र  वर्मा
 :  केरल  में  उस  क्षेत्र  में  समुद्र  द्वारा  भूमि  कटाव  के  कारण  केरल  की  दूसरी

 योजना
 में

 कितनी  भूमि  नष्ट  हो  गई  है  कौर  इसे  रोक  के  लिये  क्या  प्रबन्ध  किये  गये  हैं
 ?

 श्री  श्रलगेशन  दूसरी  योजना  में  उन्होंने  कई  योजनाएं  कार्यान्वित  की  हैं  तौर  कुछ  ग्राम

 चल  रही  हैं
 ।  श्रमिक  सही  बात  यह  है

 कि
 केरल

 को
 सरकार  में  ग्रस्त  १९६१  में  सूचना दी  थी  कि

 समुद्र  द्वारा  भूमि  कटाव  को  रोकन  को  २०  योजनाएं  अर्थात  समद्र  की  दीवारों  शादी  के  निर्माण  की

 योजनाएं  दूसरो  योजना  के  पन्त  तक  पूरी  की  गई  हैं  ।  ऐसो  २४  योजनाएं  चल  रही  हैं  ।

 श्री  सणिनयंगाडन
 :

 केरल  के  लोगों  शरीर  सरकार  को  जो  feats  तथा  wea  कठिनाइयां होਂ

 रही  समुद्र  द्वारा  प्रतिवर्ष  भूमि  कटाव  के  कारण  ,  इनको  shoe  गत  रात  व्रात्य  सरकार  द्वारा

 लोगों  की
 रक्षा

 करने  के  लिये  ग्रोइंग  सनौर  समुद्र  पर  दीवार  बनाने  के  लिये  राज्य  सरकार  को

 यता  के  लिये  क्या  कार्रवाई  की  जा  रही

 ि  MATTT  :  केरल  सरकार  कार्रवाई  करती  रही है  ।  पहली  योजना  में  उन्हों  ९  ,  ४€

 ara  रुपय  खच  किये  ।  दूसरी  योजना  विविध  योजनाकारों  पर  उन्होंने  लगभग  १८३  लाख  रुपये

 को  कुल  राशि  खच  को  ।  तीसरी  योजना  में  ३६०  लाख  रुपये  के  लिये  व्यवस्था  की  गई  ह  \~

 श्री  प-कुन्दन :
 मारे  प्रदान के

 उत्तर  में  aaa  मंत्रो  न  बताया  है  ३६०  लाख  रुपये  की

 व्यवस्था  तीसरी  योजना  में  को  गई है
 ।  क्या  केरल  सरकार  ५  भ्रनुदान  के  तौर  पर  कुल  राशि  BT

 ५०  प्रतिशत  को  व्यवस्था  करने  के  लिय ेकेन्द्रीय  सरकार  को  कहा  है  ?

 पति  केरल  सरकार  बाढ़ों के  नियंत्रण के  at  समुद्र  द्वारा  भूमि  कटाव  को

 रोकन के  लिये  उपाय  करन  के  लिये  धन  खर्च  कर  रही  राज्य  सरकार  को  अनुदान  दे  का  कोई

 सवाल  नहीं  है  ।  यहं  राज्य  सरकार  का
 उत्तरदायित्व

 है  ।  सुगम  शर्तों  पर  ऋण  सहायता  एक

 योजना है  ।

 थ्रो  वॉरियर  :  इस  बात  को  दृष्टिगत  रखते  हुए  कि  मानसून  कऋ  तु  में  समुद्र  द्वारा  भूमि

 की  यह  प्रति  वर्ष  की  प्रवृत्ति  कौर  छोटे  TS  तथा  मध्यम  पत्तनों  पर  इसका  कुप्रभाव  पड़ता  क्या

 में  जान  सकता  हू  कि  कया  केन्द्रीय  सरकार  केन्द्र  की  ग्रोवर से  समस्या  का  अध्ययन  करने के के  लिये
 विशेषज्ञों  का एक  दल  भेजने  के  प्रश्न  पर  विचार  कर  रहों  है  प्रौढ़  कब  प्र  भावी  उपाय  करेगी  ?

 श्री  अलग शन  इस  पर  लगातार  विचार  किया  जाता  रहता  है  |

 fat  मे०  न  कुमारन :  केरल  के  लोक  निर्माण  विभाग  के  मंत्री
 म  हाल  ही  में  तेल्लीचेरी  में

 बताया  है  कि केरल  सरकार  ऋणों  हारा  समद्र  द्वारा  इस  भूमि  कटाव  को  रोक  का  काम  कर  नहीं

 क्योंकि  यह  ग्र लाभदायक  काय  है  कौर  इसलिये  उत्तकों  केन्द्रीय  सरकार  से  कुछ का फ  अधिक

 सहायता  की  जरूरत  है  ।  क्यों  केन्द्रीय  सरकार  इस  स्थिति  पर  पुर्नविचार  करेगी  कौर  राज्य  सरकार

 को  सहायता  देगी  ?

 श्री  अलग झान  :  यह  केवल  केरल  सरकार  का  प्रदान  नहीं  है  ।  हम  राज्य  सरकारों  को  ऋण

 सहायता  देने  को  तैयार  हें  ।

 शो  बैरियर
 :

 यह  एक  पुराना  सुझाव  है
 ।

 मल  sas  में
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 श्री  wait  :  यह  पुराना  नवीन  प्रश्न  है  ।

 गभ्रध्यक्ष  महोदय  :  कई  बार  पुरानी  स्थिति  ठीक  हो  सकती  है  ।

 fant  श्रलगेशन  :  जैसा  कि  म  ने  हम  ऋण  देने  को  तयार  कौर  हमने  योजना  में  इनकी

 व्यवस्था की  है  और  ऋण  तरीके  से  सुगम  शर्तों  पर  दिया  जा  रहा  है  ।

 श्री  वासुदेवन  नायर  :  क्या  भारत  सरकार  को  इस  समस्या  की  गम्भीरता  का  ज्ञान  है  गौर

 यदि  तो  क्या  वह  इस  समस्या  को  आपातकालीन  आधार  पर  निपटाने  के  लिये  तैयार  है  ?

 श्री  म  सभा  को  आ्राइवासन  दे  सकता  हुं  कि  केन्द्रीय  शौर  सम्बद्ध  राज्य  सरकार

 दोनों  इस  मामले  पर  विचार  कर  रही  हैं  कौर  कष्ट  को  के  लियें  प्रत्येक  संभव  कार्रवाई  कर  रही

 है  ।

 दल्लो  के  चिड़ियाघर  म  जानवरों  की  सत्य

 १३४८.  को  भक्त  दर्शन  :  क्या  खाद्य  तथा  फरजी  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  स्व  है  कि  दिल्ली  के  चिड़ियाघर  के  अनेक  बहुमूल्य  जानवर  पिछले  दिनों

 किसी  न  किसी  कारण  मर  गये  ;

 यदि  तो  क्या  इस  स्थिति  पर  प्रकाश  डालने  वाला  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा

 जायेंगी  ;  ौर

 इस स्थिति  को  सुधारने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 खाद्य  तथा  git  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  रास  सुभग  :  शौर

 दिल्‍ली  के  पिड़ियादर  में  हाल  में  हुई  कुछ  मृत्युलोक  के  बा  रे  में  एक  विवरण  पटल  पर  रख  दिया  गया

 [afea  परिशिष्ट  अनुबन्ध  संख्या  You]

 जिसकी  उत्तर  के  भाग  कौर  में  बताया  गया  इतने  बड़े  चिड़ियाघर  में

 अर  विशेष  रूप  से  विकास  के  प्रारम्भिक  दौर  में  इस  प्रकार  की  मौतें  प्रावश्यम्भावी  हैं  ।  पर्याप्त

 मात्रा  में  देख-रेख  कर  वाले  करें  चारी  रखे  गये  हैं  प्रौढ़  जानवरों  की  उचित  देखभाल  के  लिये  कदम

 उठाये  गये  हैं  जिनमें  बीमारियों  का  शीघ्र  उपचार  कौर  गर्मी  के  मौसम  में  श्राम  देना  भी  शामिल

 हैं  ।

 श्री  भक्त  दर्शन
 :  इस  विवरण  के  लिये  धन्यवाद  देते  हुए  मैं  यह  जानना  चाहता हूं

 कि  वहां  पर  डाक्टरी  इलाज  की  जो  व्यवस्था  की  गई  क्या  मंत्री  जी  उस  से  संतुष्ट  क्यों कि  जहां

 तक  मेरी  जानकारी  वहां  पर  केवल  प्राथमिक  चिकित्सा  की  व्यवस्था  gate  पूरे  इलाज  कीਂ  वहां

 व्यवस्था नहीं  है

 डा०  राम  सुभग  सिंह  :  ज़ो  चिकित्सा  की  माननीय  सदस्य  महोदय  ने  अभी  वह

 कुछ  हद  तक  सही  २ थ अ । व से  एक  डाक्टर  को  वहां  पर  बहाल  करने  का  यत्न  किया  जा  रहा  है  प्रौढ़

 दीन  उन  की  बहाली  की  जायेगी  ।  वह  बहाली  यूनियन  पब्लिक  सर्विस  कमीशन  से  होने  वाली है

 और  उसी  से  देर  हो  रही  है  ।

 श्री  भक्त  कया  माननीय  मंत्री  जी  से  यह  अनुरोध कर  सकता  हूं  कि  वह  स्वयं

 इस
 स्थान पर

 जा  कर  इस  का
 निरीक्षण

 करें  att  कमियों  को  दूर  करने
 ि  wae

 करें  ?

 tat  अग्रेजी  में
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 डा०  राम  सुलग  सिह  माननीय  सदस्य  महोदय  की  बात  बहुत  विचारणीय  है  अर  एसी

 कार्य  वाही
 की  लेकिन

 मै  एक  कौर बात  बताना  चाहता हूं  कि  इस  चिड़िया-घर  के  बारे  में  कुछ

 समाचार  हाल  में  प्रकाशित हुए  थे
 ।  एक  पत्र  में  एकਂ  टिप्पणी भो  लिखी  गई  लेकिन वह  समाचार

 इतना  सही  नहीं  था
 ।

 में  कारेस्पांडेंट्स  को  भी  माननीय  सदस्य  को  भी  दावत  दूंगा  कि  वे  जब

 चल  कर  देख  ।  वहां  पर  ज़ो  भी  त्रुटि  उस  को  हम  पुरा  करेंगे  |

 प्रश्नों  के लिखित  उत्तार

 सुजानगढ़  के  पोस्ट  मास्टर की  हत्या

 करेंगे कि  :

 *
 १२३२.  थी  प०  लाग  क्या  परिवहन तथा  सचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  यह  सच  है  कि  राजस्थान  के  पुरू  जिले  के  सुजानगढ़  पोस्ट  अाफिस में  कुछ

 बदमाशों
 ने  पोस्ट  मास्टर  की  हत्या  कर  दी  थी  पैरवे  थै  घन  चुरा  कर  ले  गये  थे  ;

 यदि  at,  तो  कितनी  रकम  चोरी  गई  ;  कौर

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  सुराग  लगा  है  ?

 तथा  संचार  मंत्रालय में  उपमंत्री  :
 जी  हां

 €०५.९३  रुपये  नकद  ७८००  रुपये  के  कुल  मूल्य के  पांच  बीमा  पत्र
 '

 ३१  १९६२  को  रुमाल  में  बंधा  हुआ  ७४६०  रुपय ेके  करेंसी  नोटों  का  एक  पुलिंदा
 डाकघर  के  भंडार-कक्ष  में  पड़ा  पाया  गया  था  ।  पुलिस  ने  चार  विभागीय  कर्मचारियों  को

 फ्तार  किया  जिन  पर  यह  शक  है
 कि

 उन्हों  ने  मृत  व्यक्ति  से  दुश्मनी  होने  के  कारण  हत्या  कर
 दी

 थी
 ।

 पुलिस  द्वारा  आगे  जांच की  जा  रही  है  ।

 गायक  परियोजना

 ं

 1१३३३.  शो  विश्वनाथ  राय  :  कया  सिंचाई
 ate  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या यह  सच  है  कि  गायक  परियोजना  के  संबंध  में  नेपाल  स्थित  मै सा लोटन  में  चाल

 किया  गया  प्रारंभिक काम  मजदूरों  में  कोई  महामारी  मिलने  के  कारण  धीमा  पड़  गया  है  ;

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा क्या  है  ?

 ate  विद्युत  मंत्रालय म  उप  मंत्री  :  जी  नहीं  ।

 सवाल  पैदा  नहीं  होता  ।

 सिचाई  सुविधायें

 _S
 शी

 काशी  नाथ  पांडे 1१३३४  oy
 Latta  चन्द  दुबे  :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कितने  प्रतिशत  मौजूदा  सिंचाई  सुविधाओं
 का  उपयोग  किया  जा  चुका  है  ;

 —$—a

 मूल  अंग्रेजी  vr
 बन्
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 सिंचाई  सुविचारों  के  get  उपयोग  के  लिये  सरकार  क्या  कार्यवाही  कर  रही  हे
 ?

 खाद्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (ett  xo  स०  :  (*)  छोटे  सिंचाई  कार्यों  में  विद्यमान

 सुविधाओं  का  उपयोग  लगभग  Fo  प्रतिशत है  बड़ी  तथा  मध्यम  सिंचाई  प्रायोजनाओं  में  लगभग

 woe  प्रतिशत

 विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  परिशिष्ट  ३,  श्रनुबन्घ  संख्या  १०६]

 विदेशों  में  पर्यटन  सम्बन्धी  प्रचार

 1१३३६.  श्री  सेनानी  :  कया  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने की  कपा  करेंगे  कि  :

 (*)  विदेशों  के  समाचारपत्रों तथा  अन्य  प्रकाशनों  में  पर्यटन  संबंधी प्रचार  पर  PE KO-| 8

 PEK LW-GR  में  कुल  कितनी  राशि  थ  की  गई  ;

 ब्रिटेन  ae  ग्र मे रिका  में  जिन  विज्ञापन  म्रशिकरणों  के  जरिये  प्रचार

 किया  गया  उनके  नाम  क्या  हैं  ;

 इन  विज्ञापन  एजेंसियों  के  प्रचार  कार्य  के  लिये  जो  ठेके  दिये  गये  उनकी  अवधि  कब

 समाप्त  होगी  ;

 जिस  समय  इन  एजेंसियों  को  ag  काम  दिया  गया  तब  क्या  सुचना  प्रसारण  मंत्रालय

 का  भी  इस  मामले  से  संबंध  था  ?

 तथा  संचार
 मंत्रालय  में  नौवहन  मंत्रो  राज

 १८  लाख  रुपये FEGO—|EL

 PEK WI—ER  २१  लाख  रुपये

 इंगलैंड  में  जीसस  ora  सदरलैंड  पबलिसिटीं  समिति  |

 अमरीका  में  tad  tag  सीम्स  ऐंड  कंपनी  |

 इन  फर्मों के  साथ  करार  निश्चित  अ्रवरधि  के  लिये  नहीं  किन्तु  उन  पर  पुनर्विचार होता

 रहेगा  झ्र  यदि  आवश्यकता  होगी  तो  उन  को  तोड़  भी  दिया  जायेगा  ।  सदरलड  पब्लिसिटी

 लन्दन  के  साथ  वाला  करार  १९६२  के  नत  तक  समाप्त  होने  की  संभावना  है  ।  मैसेज

 सिम्स  ऐंड  कम्पनी के  साथ  वाले  जो  हमारे  विज्ञापन  अ्रभिकर्ता  कई  वर्षों  से  पिछले ag

 पुनर्विचार  किया  गया
 था

 ate  संभावना  है
 कि  उन

 के  काम  का  इस  व्य  भ्रग्ेतर  विचार  किया
 जायगा  |

 जी  नहों  ।

 विद्युत  जनन  एकक

 TLRS.
 श्री  दिन  do  wat  :

 | attra  नमूना  सुल्तान  :

 क्या  सिचाई  ate  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  झा पात  कार्यक्रम  के
 रूप

 में  देश  में  कमी  वाले  क्षेत्रों  में  छः  मध्यम-प्राकार के  विद्युत्‌

 जनन  एकक  स्थापित  करने  का  विचार  है  ;

 यदि  तो  ये  एकक  कहां  कहां  स्थापित  किये  जायेंगे  ;  ak

 प्रस्थापना  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 मूल  wast  में
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 we  tts;  WW  ERR र

 सिंचाई  ate  विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 :  घायल-फायर्ड

 गेस  टरबाइन  पैकेज  संयंत्र  रायात  करने  का  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  ताकि  कुछ  राज्यों  में  बिजली

 की  कभी  पूरी  की  जा  सके  ।

 ate  यदि  इन संयंत्रों के  लिये
 विदेशी  मुद्रा  उपलब्ध

 हो  तो  हां  लग  प्रदे  मसूर
 श्र  पश्चिम  बंगाल--बिहार  क्षेत्रों  १००  मैगांवाट  प्रत्येक  वोली  दो  इकाइयां  स्थापित  करने

 विचार  है  ।
 प्रत्येक  इकाई  की  लागत  ६०  लाखे  रुपये  होने  का  अ्रनुमान  जिस पर  ५०  लाख  रुपये तक

 विदेशी  ast  खच  होगी  ।

 दामोदर  घाटी

 1१३५०
 /  श्री  हरि

 विष्णु  कामत

 श्री  श्रीनारायण  दास

 क्या  सिचाई  ate  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  war  करेंगे  कि

 क्या
 बिहार

 सरकार  ने
 यह

 सुझाव  दिया  है  कि  दामोदर घाटी  निगम  को  समाप्त

 कर  दिया  जाये  ;

 यदि  हा ंह  तो  बिहार  सरकार  ने  क्या  कारण  बताये  हैं  ;
 are

 इस  सुझाव  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है
 ?

 सिचाई  और  faa  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रलगेशन )  जी  नही ं।

 ate  सवाल  पैदा  नहीं  होता  ।

 प्रोग्रामਂ

 Peay.  श्री
 दी०  चे  फार्मा

 क्या  खाद्य
 तथा

 कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 $

 क्या  मूंगफली
 पर  प्रोग्रामਂ

 लागू  करने  का  विचार  हैं

 क्या  ea  सम्बन्ध  में  कोई  यो  जना  बनाई  गई  है  कौर

 यदि  तो  उस
 का  ब्यौरा  क्या  है

 ?

 खाद्य  तथा  afer  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  सुभग  :  ste  हां  ।

 संगीत  ब्योरा  देने  वाला  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट

 ३,  यन बन्ध  संख्या  १०७]

 कालीकट  के  निकट  भारतीय  मालवाही  जहाज  का  डूब  जाना

 *
 १३५२.  श्री  भक्त  दर्शन :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 )
 कया  यह  सच  है

 कि  २०  १९६२
 को  rea  सागर  में  कालीकट  से  लगभग

 ६०
 मील

 उत्तर में  ए  क  भारतीय  मालवाही
 che

 cé

 रत्नाकर
 सागर  डूब  गया  ;  झर

 यदि  तो  क्या  उस  के  डूबने  के  उसको  बचाने  के  प्रयत्न  तथा  उसमें हुई

 वि  न  ae  oe  enee  a  रखा  en

 मूल  प्रंग्रेजी में
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 परिवहन  तथा  संसार  मंत्रालय में
 राज्य  मंत्री  (att  राज

 गर  सागरਂ  नामक  सेलिंग  बेसिल  जो  पोरबन्दर  में  रजिस्टर किया  गया  १८-५-६२  को  टाला

 के
 पास

 तट  से  लगभग  तीन  मील  दूर  समुद्र  में  तूफ़ानी  मौसम  की  चपेट  में  रखा  गया  था  जिस  के  परिणाम

 स्वरूप  इस  जहाज को  भारी  हिचकोले  लगे  व  इंस  में  बाज़  व  नीचे  के  तल  से  पानी  भर  गया  कौर  यह

 पूरे  माल  के  साथ  समूद्र  में  डूब  गया  था  ।  इस  के  कर्मीदल  ने  जालों  बोट  द्वारा  अपनी  जानें  बचायें  ।

 कोई  भी  हताहत  नहीं  हनना  ।

 उत्तर  रेलवे  के  स्टेशनों  प्र  बिलों  लगाना

 1२७०६.  1.0  कर्मी  सिह  जो  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 १  what  P8US  से  ३१  दिसंबर  SER  तक  उत्तर  tad
 पर

 विशेषकर  भूतपूर्व

 बीकानेर  रेलवे  द्वारा  सेवित  क्षेत्र  में  कितने  स्टेशनों  पर  बिजली  लगाई  गई  है

 उत्तर  रेलवे  के  बीकानेर  डिवीजन में  किन  किन  स्टेशनों पर  बिजली  लगाई  गई  है  ;  ौर

 १९६२-६३  में  किन  स्टेशनों पर  बिजली  लगाये जाने  का  विचार  है
 ?

 faq  मंत्रालय  में  उप मंत्रों  शाहनवाज़  at)  से  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 २२१  स्टेशनों पर  इस  प्रविधि  में  बिजली  लगाई  गई  जिनमें  १५  स्टेशन  भूत पृ  व॑  बी

 शेर  रेलवे  द्वारा  सेवित  क्षेत्र  के  हैं  ।

 बीकानेर
 डिवीजन

 के  निम्नलिखित  स्टेशनों पर  बिजली
 लगाई

 गई  है
 जिनमें  पहले  १४

 स्टेशन  भूतपूर्व  बीकानेर  रेलवे
 के  क्षेत्र में  से  हैं

 गजनी  बरी वां ला

 हनुमानगढ़  29  गढ़ो  हर सरू

 जट सार  Qa  जाखोद  खेड़ा

 कनीना  खास  न  कोसली

 y  केसरी  सिंहपुर  R0  लेख वाली

 महेन्द्रगढ़  २१  मण्डी  आ्रादम पुर

 नेपासार  RR  पालम

 पिली  art  २३  पटौदी  रोड

 रामा रामसिंह  तगर  २४

 १०  सरइस  शहर  शे  सदर  बाजार

 संगरिया  र्  सतरोड़

 न  श्री  विजय  नगर

 23  श्री  डगर  गढ़

 १०  श्री  कानपुर

 तहसील
 भद्रा

 दलपतसिंह  पूत  AK  कालांवाली
 पर  १९६२-६३  में

 बिजली

 लगायें  जाने  का  विचार  है
 ।

 reqaatee  पुत  age  बीकानेर  रेलवे  के  क्षत्र  में

 ता

 है

 ।

 1  मूल  भ्रंग्रेजी में
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 इंडियन  एयरलाइन्स  कारपोरेशन  द्वारा  वापिसी  उडान  सेवा

 1२७०७.  थ्री  कर्मी  fag  जी  :  क्या  परिवहन  तथा
 संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सही  है  कि  इण्डियन  एयरलाइन्स वाइ का  उलट  उड़ान  संख्या ४०  ५  द्वारा  वापिसी

 संख्या  २१४  २१३  के  साथ जो  २०  तारीख  को  उसकी  वापिसी  यात्री  के  लिये  बम्बई के  कराई

 ‘Wo  सी०  के  कर्मचारी  द्वारा  यथोचित  पृष्ठांकित  बम्बई  से  दिल्ली  तक  यात्रा  करने  वाला  एक

 व्यक्ति  दिन  के  प्रारम्भिक  घंटों  में  पालम  हवाई  भ्रड्डे  पर  रोक  लिया गया  क्योंकि  वापिसी  उड़ान

 स्थान  उपलब्ध  नहीं  था
 ;

 कौर

 यदि  तो  जनता  को  होने  वाली  ऐसी  सुविधा  को  रोकने  के  लिये  सरकार

 वाई  करने  का  विचार  करती  है  ?

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मही उद्दीन  )  :  )  यात्री

 जिसके पास  टिकट  संख्या  २१४२१३  था  जो  बम्बई के  यात्रा  अभिकर्ता  द्वारा  जारी  किया गया

 जो  भाई Uo  सी ०  का  एक  अभिकर्ता  था  कौर  जिस  पर  स्वयं  अभिकर्ता  ने  २०  अप्रैल  १६६२  को  उड़ान

 अराई ०  सी०  Voy  द्वारा  दिल्‍ली  वापिसी  यात्रा  के  लिये  पृष्ठांकन  किया  उस  उड़ान में  स्थान

 प्राप्त  नहीं कर  सका  क्योंकि  अभिकर्ता  fargo  To  सी ०  से  स्थान पूछे  बिना  टिकट  परपुष्ठोंकन कर

 दिया  था  ।  टिकट  पर  अनधिकृत  पृष्ठों  कन  का  प्रश्न  निगम  ने  अभि  कर्ता  से  जिसने  अपनी  गलती

 पर  खेद  प्रकट  किया  अर  यात्री  से  क्षमा  माँगी  ।

 होटलों  के  वेटरों  को  afer

 1२७०८.  थ्री
 मे०

 फक०  कुमारन  :  क्या
 परिवहन  तथा  संचार  मन्त्री  बताने

 की
 कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  सरकार  के  समने  होटलों  के  चेहरों  को  बख्शिश  देने  का  विनियमन करने  का  कोई

 प्रस्ताव है  ;

 यदि  तो  उस  प्रस्ताव  की  मुख्य  रूपरेखा  कया  है  ;

 प्रस्ताव  किस  स्थिति  में  है  ?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में  नौवहन  मंत्री  (ait tH agrgz) राज
 :

 जबकि  होटलों

 के  बेटरों  को  बख्शिश  देने  का  इस  मूल्य  में  विनियमन  करने का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  ह

 बात  के  लिये  कि  पर्यटकों से  बरिश  न  माँगी  भअ्रनुमोदित  होटलों  द्वारा  लिये  गये  सेवा  प्रभार

 के  वितरण  के  सम्बन्ध  में  एक  प्रस्ताव  पर्यटन  विभाग  के  विचाराधीन  है  |

 इस  प्रस्ताव
 की

 मुख्य  रूपरेखा  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है
 ।  परिशिष्ट  ३,

 ध्रतुबन्ध  संख्या  १०८)

 यह  प्रस्ताव  होटल  तथा  रेस्तराँ  संधा  संघ  को  भेज  दिया  गया  है  ।  संघ  के  विचार  प्राप्त

 हो  चुके  ga  सरकार  उन  पर  विचार  कर  रही  है  ।

 मूल  रजि  में
 अज दि



 लिखित  उत्तर  ¥V3c9) १७  @55¥  )

 1२७०९.  श्री
 म्‌०

 कठ  कुमारी  ।
 क्या  परिवहन तथा  संचार  मन्त्री  बताने  की  कृपा

 किः

 क्या  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना में  बकिंघम  तथा  परिचित  तट  की  नहरों  के  विकास  के

 व्यवस्था की  गई  है  ;

 यदि  तो  उसका  sata  कया  है  ;  कौर

 ग |  )  प्रब त  इस  सम्बन्ध  में  कया  प्रगति  की  गई  है  ?

 परिवहन तथा  संचार  मंत्रालय  में  नौवहन  मंत्री  राज
 :

 जी  हाँ
 ।.

 मद्रास

 १.  मद्रास  में  बकिंघम  नहर  पर  मोड़ने  की  सुविधाएं  ¥ oo ATA SIG लाख  रुपये

 २.  बकिंघम  नहरू  तथा  इसके  दो  मार्गों  की  उन्नति  Yoo ATA VIF लाख  रुपये

 ग्रोवर  प्रदेश

 १.  वकील  नहर  तक  का  सुधार  y oo ATA Bq लाख  रुपये  |

 २.  वॉर्किघम नहर  इसके  दो  पथों का  सुधार  Yoo ATE VI. लाख  रुपये  .
 ~

 २७.  ००  लाख  रुपये

 २.  कोचीन  से  किलो  तक  नहर  का  सुधार  १०  ००  लाख  रुपये

 ३.  अन्य  नहरें  अन्तिम रूप  से  तैयार  नहीं  ६३.००  लाख  रुपये

 Yo  लाख  रुपये  का  नियत  भी  की  योजना  में  केरल
 क  war  erp मे  जल  मागों  के  के  लिये  किया

 गया है  ।  योजनाओं  का  व्यौरा  अभी  तय  होना  है  ।

 अपेक्षित  सुचना  राज्य  सरकारों  से  माँगी  गई  है  शौर  प्राप्त  होने  पर  सभा-पटल  पर

 दी  जाएगी  |

 केरल में

 1२७१०.  श्री  से०  क०  कुमारन
 :

 तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :.

 केरल  राज्य  में  अनन्नास  का  वारिक  उत्पादन कितना  होता है  ;

 राज्य  से  कितना  विधिक  निर्माण  होता  है  तौर  कितनी  लागत  का  ;

 क्या  ग्रनन्नास  फल  पर  किये  गये  प्रयोगों  कौर  भ्रध्ययनों  से  कोई  परिणाम  निकला  हैं  ;

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या है है  ;  कौर

 क्या  केरल  में  अनन्नास  की  खेती  को  सुधारने  कौर  विकास  करने  के  लिये  कोई  कार्रवाई

 की  गई  है  ?

 तथा  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  सुभग
 :  40,000  टन

 ३०,०००  टन--  लाख
 रुपये

 की  लागत  का  ?

 मूल  wast
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 भ्रनल्लास  के  वनस्पति  सुधार  सम्बन्धी  अ्रध्ययन  तथा  खेती  बाड़ी  सम्बन्धी  प्रयोग  प्रारम्भ

 किये  जा
 चुके हैं

 ।
 भी  निर्णायक  परिणाम  प्राप्त  नहीं  हुए  हैं

 ।

 सवाल  पैदा  नहीं  होता  ।

 १९५८  में  त्रिचूर में  भारतीय  कृषि  अनुसन्धान  परिषद  को  fala  सहायता  के

 साथ  एक  अ्रनसन्धान केन्द्र  आरम्भ  किया  गया  है  ।  विभिन्न  प्रकार  के  श्रनन्नासों  की  तुलनात्मक

 यकता  तथा  उनकी  उपज  एवं  उन  को  डिब्बों  में  बन्द  करने  की  किस्मों  ,  पैदा  करने  के  खाद

 सम्बन्धी  नाशक  कीडों बीमा  रियों  प्राणी  के  सम्बन्ध  में  झन सन् घान  किया  जा  रहा

 है  ।

 केरल  में  नसों  को  प्रशिक्षण

 1२७११.  श्री  से०  क०  कुमारन :
 कया

 स्वास्थ्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  केरल  सरकार  ने  केरल से  १०००  अ्म्यधियों को  उपचारिकाशों  के
 तौर पर

 क्षण  देने  की  एक  योजना  प्रस्तुत  की  है  ;

 कौर (a)  यदि  at,  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है

 क्या  उस  पर  कोई  कार्रवाई  की  गई  है
 ?

 मंत्री  सुशीला  :  (*)  जी नहीं  ।

 are  सवाल  पैदा  नहीं  होता ।

 समद्र गढ़ स्टेशन  का  प्लेटफामं  ऊचा  करता

 1२७१२.  श्री  सुबोध  हंसना  :  क्या  लवे  मंत्री
 ८  १९६२  के

 पता  रोहित  मरन  संख्या
 ७८०  के  उत्तर  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पूर्वे  रेलवे  के  समुद्रगढ़  स्टेशन  का  प्लेटफार्म  ऊंचा  करन ेके  लिए
 कितनी

 रकम  मंजूर

 की  गयी है  ;

 (a)  इस
 स्वीकृत  रकम  में  से  श्री  तक

 क  कितनी  रकम  खर्च  हुई  है  ;

 काम  की  कितनी  प्रगति  हुई  है  को  र  प्रभी  तक  कितना काम  पूरा  किया  जा  चुका है  ;

 निर्माण-कार्य  के  लिए  कौन  सा  एजेन्ट  नियुक्त  किया  क्या  वह  ठेकेदारों क़ी

 कोई  गैर-सरकारी  GA  है  या  रेलवे  ही  है  ;  कौर

 यह  काम  पुरा  करने  में  प्रसारण  देर  होने  के  क्या  कारण हैं  ?

 रेलवे  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (att  सें०  व०  ६,१५९  रुपये  ।

 ५,०००  रुपये  ।

 (१)  प्रगति---  प्रतिशत  |

 ग्रेजी  में
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 (२)  अस्थायी  रेल  लेवल  प्ले  om
 ६ ख न  में

 पुरा  किया  गया  है  कौर  उसे  इस्तेमाल  किया  जा

 ||

 यह  काम  ठेकेदार  के  जरिये  किया  जा  रहा  है  ।

 क

 '

 कोई  श्रसायारण  देर  नहीं  हुई  है  ।  इस  काम  में  गति  निर्धन  लागू  करना  होता  है  ।

 चूंकि  इंटर ला किंग  जवाब  और  पुलों  के
 शादी  के  कारण  ate  गति-निर्बंधन  लागू

 किये  गये  इसलिये  यह  काम  कई  दौरों  में  पूरा  करना  होगा  कौर  प्रगति  अवश्य  ही  कुछ  मंद  होगी  |

 उत्तर  प्रदेश  में  बाढ़  नियंत्रण

 1२७१३.  श्री  सरजू  पाडेय  :  क्या  सिवाई  कौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  बाढ़  नियंत्रण  कार्यों  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  कोई

 विस्तृत  योजना  प्राप्त  हुई  है  ;

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  राय  है  ;  और

 (7)  १९६१-६२  की  बाढ़  के  दौरान  केन्द्रीय  सरकार  ने  कितनी  रकम  मंजूर  की ?

 परिवार  सौर  दत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  शौर  :
 आवश्यक

 जानकारी  बने  वाला  एक  वितरण  संलग्न  है  ।  दिखाये  परिशिष्ट  waar  संख्या  १०९]

 बाढ़  नियंत्रण  कार्यों  पर  खच  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा

 कोई  अनुदान  राज्यों  को  नहीं  दिया  जाता  ।  ऐसे  कार्यों  के  लिए  केन्द्रीय  वित्तीय  सहायता  का  रूप

 १००  प्रतिशत ऋण  होता  है  |  १९६१-६२  में  उत्तर  प्रदेश  सरकार को
 ८०२  लाख  रुपये का

 ऋण  मंजूर  किया  गया  था  |

 वारिसों  बावनों  में  रेलवे  क्वाटर

 1२७१४.  को  सरजू  पांडेय  :  नया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  में  मरवाडीह  तौर  वाराणसी  छावनी  रेलवे  स्टेशन  पर

 में  रेलवे  कामना  रियों
 के  लिए  प्रत्येक  प्रकार  के  कुल  कितने  क्वार्टर  बनाये  गये  ;  शौर

 इन  स्थानों  पर  FE ER-§3  में  प्रत्येक  प्रकार  के  कुल  कितने
 क्वार्टर  बनाये  जाने

 वाले  |

 द  वे  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सें०  वें०  राम स्वामी )  १९६१-६२  में  वाराणसी

 में  टाइप  ३  कौर  टाइप ४  के  क्वाटर  बनाये  गये  >  डीह  के  संबंध  यह  सान  लिया  जाता

 है  कि  माननीय  सदस्य  का  ores  मडुग्नाडीह  स्टेशन  से  है  ।  १६६२-६३  में  डिजल  लोकोमोटिव
 -

 wast a
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 ्  के  कर्मचारियों  सहित  रेलवे  कर्मचारियों  के  लिए  मडुझ्ञाडीह  कौर  वा  राजसी  तथा

 SATS
 स्टेशनों

 के  बीच  भी  निम्नलिखित  संख्या  में  क्वॉटर  बनाये  जाने  का  विचार  है  :--

 वा'राणसीਂ  मडुभाडीह  वाराणसी  शर

 a  ey  NY  NS
 मडु्नाडीह  के

 बीच

 टाइप १  ६७  १०७  द्०

 टाइप २  डे८  ३०६  res

 v टाइप हे  शरे  २७

 टाइप ४  ह  g

 टाइप

 टाइप ५
 ६

 टाइप ६  रे

 े  १२० कुल  toe

 उत्तर  प्रदेश  में  माल  गोदाम

 1२७१५. |  सरजू  पांडेय :  क्या  खाद्य
 तथा

 कृषि  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  उत्तर

 प्रदेश  में  १६६१-६२  में  कितने  माल  गोदाम  खोले  गये  कौर  १९६२-६३  में  कितने  खोले  जाने

 वाद्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  |. ह५  स०  :  सेन्ट्रल  वेयरहाउसिंग  कारपोरेशन  ने

 8h  १-६२  में  उत्त  र  प्रदेश  में  कोई  मालगोदाम  नहीं  खोला  है  लेकिन  rg  ६२-६३  में  दो  मालगोदाम

 खोलने  का  उसका  विचार  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  म  सिचाई  site  बिजली  योजनायें

 1२७१६.  श्री  सरजू  क्या  सिचाई  कौर  विद्या  मंत्री  यह
 बताने  की

 कृपा  करेंगे
 कि  :

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  की  कितनी  सिंचाई  wie  बिजली  योजनाएं  मंजूरी  के  लिए

 केन्द्रीय  सरकार  के  पास  फिलहालਂ  पड़ी  हुई  हैं  रकमों  ate  प्रत्याशित  लाभ  के  ब्यौरों

 ;  att

 पिछले  एक  साल  में  ऐसी  कितनी  योजनाएं  भ्र स्वीकार  कर  दी  गयी  हैं  ?

 सिंचाई  कौर  वियत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 :  अ्रावद्यक  जानकारी

 देने  वाला  विवरण  संलग्न  है  ।  परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या  Rog

 कोई  योजना  स्वीकार  नहीं  की  गयी  है  ।

 पूर्वोत्तर  रेलवे  में  यात्री  शेड

 1२७१७.  श्री  सरजू  पांडेय  :  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fe

 पूर्वोत्तर
 ॥

 के
 कितने

 स्टेशनों  पर  यात्री-दंड  नहीं  लगाये  गये  हैं  ;

 मूल  च»  जी  में
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 चालू  वर्ष  में
 उस

 रेलवे  में  कितने  यात्री  ७,  बनाये  जाने  वाले  हैं  ;  कौर

 इसਂ  प्रयोजन  के  लिए  कितनी  रकम  मंजूर  की  गयी

 रेलवे  मंत्रालय  में  उपबंधों  (att  सें०  व०  :  weg  स्टेशनों  पर

 प्लेटफार्मो  पर  छत  नहीं  लगायी  गयी  है  ।  लेकिन  इनमें  से  अ्रधिकतर  स्टेशनों  पर  वेटिंग  हैं  ।

 २७  स्टेशन  ।

 लगभग  ६,८२,०००  रुपये  |

 उड़ीसा  में  तम्बाकू  की  खेती

 1२७१८.  श्री  इलाका  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रीਂ यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 PEK R-ER  में  उड़ीसा  कुल  कितनी  जमीन  में  तम्बाक्‌  की  खेती  की

 गयी

 क्या  १६६०-६१  में  तम्बाकू  की  कुल  खेती  के  मुकाबले  में  उड़ीसा  में  तम्बाकू की फसलों की  फसलों

 की  खेती  कम  होती  दिखायी  पड़ी  atc

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 तथा  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  सुभग  प्रारंभिक  wa

 सानों  के  प्रसार  १६६१-६२  में  उड़ीसा में  लगभग  ११०००  एकड़  जमीन  में  तम्बाकू की  खेती  at

 गयी  |  जिलेवार  आंकड़े  और  अंतिम  अनुमान  कभी  तक  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 प्रारंभिक  अनुमानों  के  अनुसार  कोई  कमी  नहीं  दिखायी  पड़ी  है  ॥

 प्रशन  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 राष्ट्रीय  राजपथ  संख्या  ३४

 1२७१४.  श्री  च०  का०  भट्टाचार्य  :
 क्या  परिवहन  तथा  संचार

 मंत्री  ८  १९६२  के

 प्रश्न  संख्या  ७८२  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  यह  सिफारिश  की  है  कि  राष्ट्रीय  राजपथ  संख्या  ३४

 सका  गजोल  रायगंज  भाग  पुरा  करने  के  लिए  ऊंची  प्राथमिकता  दी  जाये  ;  शौर

 यदि  जिल  ai  पश्चिम  बंगाल  सरकार  की  सिफारिश  किन  श्राघारों  पर  मंजूर  नहीं

 नकी  गयी  ?

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  नौवहन
 मंत्री  (tt  राज

 :
 कौर

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  राष्ट्रीय  राजपथ  के  इस  भाग  में  दस  पुलों  ar  सिफारिश  की

 है  ।  ये  पुल  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  शामिल  किये  जायेंगे  और  ये  उन  तीन  पुलों  के  अलावा  है

 जो
 पहले  ही  उसमें  शामिल  किये  जा  चुके  हैं

 ।  घन
 की

 कमी
 के  दस  पुलों  में  से  केवल

 दो  पुल  ही  अरब  तक  योजना  में  शामिल  किये  जा  सके
 ।

 यथासंभव  बाकी  पुलों  को  चालू  योजना
 में  शामिल  करने  के  प्रयत्न  किये  जब  किः  राजपथ  निर्माण  कार्य  के  लिए  अधिक

 धन उपलब्ध  फिर  भी  धन  संपूर्ण  भाग  में  सड़क  निर्माण  कार्य  चालू  योजना  अवधि  के

 ee
 करने  के  लिए  शामिल  किया  जा  चुका  है  ।

 haa  अग्रेजी  में
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 ललित पुर  रेलवे  स्टेशन पर  पंखे

 २७२०.  को  भाते  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  ललित  पुर  रेलवे  स्टेशन  सफर  यात्रियों  कें

 श्रतीक्षालाय  थ  अाफिस  में  बिजली  के  पंखे  नहीं  लगाये  गये  हैं  ;  कौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार

 मंत्रालय में  उपमंत्री  सें०  Fo  :  जी  हां  ।

 बिजली  कीਂ  सप्लाई  के  सम्बन्ध  में  म्यूनिसिपैलिटी  से  बात-चीत  तय  हों  पर पंखे

 लगाने का  विचार  है

 टाटानगर  की  इमारत  में

 J
 थो

 सुबोध  सदा
 1९७२१

 Ust  स०  चे  सामन्त  :

 बया  tea  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  दक्षिण-पूर्वे रेलवे  में  टाटानगर के  नयें  स्टेशन  इमारत  में

 दरारें पड़ा  गयी  हैं  ;

 रेलवे  प्राधिकारियों  का  ध्यान  इस  दरार  की  कब  गया  ;  तौर

 जिस  ठेकेदार  ने  यह  बनाया  था  क्या  उसके  विरुद्ध  कोई  कार्येवाह्दी  करने  HT  बिचारे

 मंत्रालय में  उपमंत्रो  (sit सें०
 :  से

 .  जी  नहीं  ॥!

 इमारत  के  मुख्य  ढांचे  में  कोई  दरारें नहीं  कुछ  बारीक  दरारें  इस्पात के  काम

 श्र  इंटों  के  काम  की  जोड़  पर  प्लास्टर  में  दिखलायी  पड़ी  जो  तापमान  के  कारण  हैं  इस

 ढंग  की  इमारतों  में  भ्रप्नत्यादित  नहीं  है  ।  उनसे  इमारतों  की  सुरक्षा  पर  कोई  असर  नहीं  पड़ता  ॥

 इसलिए  ठेकेदार  के  खिलाफ  कोई  कार्रवाई  करने  का  प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता

 बिहार में  डाक

 "1२७२२.  श्री
 छी नारायण  दास

 :  क्या  परिवहन
 तथा

 संचार  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  बिहार  राज्य  में  गंगा  नदी  के  दक्षिणी  क्षेत्रों  सें  उत्तरी  क्षेत्रों  में  ake

 हवाई  जहाज  से  डाक  ले  जाने  के  पर  हाल  में  विचार किया  गया  कौर

 यदि  तो  क्या  नतीजा  निकला  ?

 परिवहन तथा  संचार  मंत्रालय  में
 उपमंत्री  :  (a)  कभी हाल  में  इस

 विषय  पर  विचार  किया  गया  है  लेकिन  उसकी  ate  ire  छानबीन
 करने

 का
 विचार  है  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 vat  रेलवे  लाइन

 २७२३.  श्री  प्रकाशा वीर  शास्त्री  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 रेलवे  लाइन  के  निर्माण  में  कौर  क्या  प्रगति हुई  है

 (a)  क्या  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  काल  में  इस  रेलवे  लाइन  के  पूर्ण  होने  की  संभावना  है  ;

 इस  पर  कुल  मिलाकर  कितना  अनुमानित  व्यय  होगा  ;  ak

 क्या  यह
 भी

 कुछ  संभावना  है
 कि

 भविष्य  में  इसे  शिवपुरी तक  मिला  दिया  जाये  ?

 रेलवे  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सें०  वं०  :  जमीन  प्राप्त  करने  की

 कार्रवाई  की  जा  चुकी है  ।  श्रद्धा है  १-१०-१९६२  से  निर्माण-कार्य शुरू  हो  जायेगा  |

 aren  हू  कि  लाइन  PeRy  तक
 यातायात

 के  लिए  ate
 दी

 जायगी ॥

 €,६०,४९,३३३े  रुपये  ॥

 जी

 ग्वालियर  से  दिवपुरी  तक  रेलवे  लाइन

 २७२४.  श्री  प्रकाश वीर  शास्त्री  :  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  को  क्या  कुछ  ऐ  से  ज्ञापन  प्राप्त  हुए  हैं
 कि  ग्वालियर से  शिवपुरी जाने  वाली

 रेलवे  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  परिवर्तित  कर  दिया  जाये

 यदि  तो  क्या  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  विचार कर  रही

 क्या  यह  सच  है  कि  ad  भर  में  इस  लाइन  पर  जो  कुल  मिलाकर  व्यय  होता  है  उस

 से  ary  का  प्रतिदिन  कुछ  पिक  है  ;

 क्या  इस  रेलवे  लाइन  में  कुछ  सुधार  करने  का  प्रस्ताव  किया  गया  है
 ?

 रेलवे  मंत्रालय में  उपमंत्री  सें०  ब् ०  :  जी हाँ  ।

 इस  मामले  पर  विचार  किया  गया  है  ।  इस  समय  इस  छोटी  लाइन  को  बड़ी  लाइन

 में  बदलने  का  सरकार  का  कोई  विचार  नहीं  ।

 जी  नहीं  ॥

 are  वित्तीय वर्ष  में  रेल-पथ  में  कुछ  छोटे-मोटे  सुधार  करने  का  विचार है  ।

 परिचित  रेलवे  पर  बिना  टिकट  यात्रा

 QVeg  श्री  प०  ला०  बारूपाल  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  १९६०  से  PER 2  तक  कई  बारातें  व  अन्य  पार्टियाँ
 टी

 ०
 टी०  ईं०

 के  सहयोग  से  पश्चिम  रेलवे  में  बिना  टिकट  यात्रा  करते  हुए  पकड़ी गई  थीं  ;

 क्या  यह  भी  सच  है
 कि

 बिना  टिकट  यात्रा  कराने  वाले  ट्रैवलिंग  टिकिट  एग्ज्ञामिनरों
 के  विरुद्ध  कोई

 कार्यवाही  न  करके  उनके  मामलों  को  दबा  दिया  गया
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 रेलवे  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (att  सें०  ब्०  ate  .  इस  are

 की  दो  शिकायतें  मिली  थीं  कि  इस  में  पश्चिम  रेलवे  में  चल  टिकिट  परीक्षकों  द्वारा  दो  are

 मत
 ले  जायी  लेकिन  ये  आरोप  निद्चितरूप  से  सिद्ध  न  हो  सके  ।

 त्रिपुरा  की  रात

 1२७२६  श्री  दीदार  देव :  क्या  खाद्य  wat  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पिछले  पाँच  वर्षों  में  बकाया  लगान
 की

 वसूली  के
 लिए

 त्रिपुरा
 को  रैयतों  के

 नाप

 कुल  कितने  संसित  र  सर्टिफिकेट  नोटिस  जारी  किये  गय े;

 इनका  बकाया  लगान  इकट्ठा  होने  के  क्या  कारण  थे
 ?

 fara  मंत्रालय में  उप  मंत्री  प्र ०  स०  :  AIX )  .  झ्रावस्यक  जानक  री

 इकट्ठी
 की

 जा  रही  है  वह  प्राप्त  होते  ही  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायगी  ।

 त्रिपुरा  को  रात

 1२७२७.  श्री  दशरथ  देव  :  क्या  खाद्य  तथा  wie  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  त्रिपुरा  की  रैयत  के  एक  बहुत  बड़े  समुदाय  को  लगान  की  दरें  बढ़ाने  के  लिए

 नोटिस दी  गयी  हैं

 ये  दरें  किस  भ्राता  पर  बढ़ायी  जा  रही हैं

 क्या  ये  दरें  बढ़ाने  के  लिए  त्रिपुरा  के  मुख्य  ग्रायक्त  को  कोई  अभ्यावेदन  दिये  गये

 क्या  सरकार  इस  बात  पर  विचार  कर  रही  हे  कि  दो  दरें  बढ़ाने की  ये  नोटिस

 वापिस  ले  ली  जायें  ate  वर्तमान  दरों  की  एक  नयी  सुची  की  घोषणा  करने  वाली  नोटिसें  जारी

 की  जायें
 ?

 fata  मंत्रालय  में  उप मंत्रो  ६.” ह ५  स०  कमलपुर खोवाई

 डिविजनों  तथा  सदर  सब  डिविजन  में  सिधाई  ate  विशाल  पुलिस  चौकियों  के  संबंध  में  लगान

 दरों  की  एक  प्रारूप  सूची  प्रकाशित  की  गयी है  ।

 वर्तमान  दरें  बहुत  ही  कम  हैं  कौर  देश  में  दुसरी  जगह  |  द
 दरों  के  बराबर उन्हें

 बढ़ाने  की  झावर  कता  हैं  ।

 जी  हाँ  ।

 जो  झा पत्तियाँ  उठायी  गयी  हैं  उन  पर  उनके  गण  दोष  के  झ्राधार  पर  विचार  किया

 जायगा  |

 हिन्दुस्तान  टेलीप्रिन्ट्स  फिक्रो  मद्रास

 1२७२८.  श्री  gata  हंसना  :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  मद्रास  स्थित  गिन्नी  में  हिन्दुस्तान  टे  नट्स  फैक्टरी  के  लिए  भ्रावश्यक  जमीन

 प्राप्त कर  ली  गयी

 मूल  म्रंग्रेजी  में
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 क्या  सरकार  ने  इमारत  के  निकायों  श्र  अझनतमान झ्  तैयार  कर  लिये  हैं  श्र  मंजूर  कर

 लिये हैं  ;

 क्य  इसके  लिए  कोई  विदेशी  परामशंदाता  नियुक्त  किया गया  है  ;  और

 यदि  तो  उसकी  परामर्श  फीस  कितनी
 है

 ?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  जगजीवन  :  जी

 जब  कि  कंपनी
 ने  इमारत  के  ७  ate  अनुमान  मंजूर  कर  लिये  वास्तविक

 निर्माण-कार्य  मद्रास  सरकार  को  सौंप  दिया  गया  है  ।

 wie  जी  नहीं  ।  कारखानों  के  aaa  और  डिजाइन  के  संबंध  इटली  के

 मेसर्स  भ्रोलिदत्ती  की  जिसके  सहयोग  से  खाना  कायम  किया  जा  रहा  राय  ली  गयी है  ।

 दा र  हिसाब  प्रौढ़  कारखाने  के  क्यो  कौर  साज  सामान  की  लागत  के  तौर  पर  मैसेज  श्रोलिदत्ती

 क  RE RL,o0e  लिखा  के  बराबर  लगभग  २२,५४६  रुपये  की  इकट्ठी  रकम  दी  जानी  हैं  |

 रंगमहल  शौर  मिलीवेग के  बीच  रेलवे  लाइन

 २७२९.  श्री  प०  ला०  बारूपाल :  व्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बीकानेर  डिवीजन  के  रंगमहल  ate  मिलने  स्टेशनों  के  बीच की  रेल  पटरी

 को  पूर्वे  दो  स्थान  से  हटाकर  दूसरे  स्थान  पर  बिछाया  जा  रहा  ह  ;

 यदि  तो  इसे  बदलने  का  कारण  क्या  है  ;

 चक  ३४  एस०  टी०  जी०  के  हरजीत  काइतकारों  की  कितने  एकड़  भूमि  रेल  पटरी

 ये  नीचे  at  गई  जिसके  कारण  फसलों  को  क्षति  पहुंची है  ;

 क्या  मंत्रालय  ने  हरिजनों  को  उनकी  फसलों  की  हानि  के  लिये  कोई  मुझावजा  दिया

 है  शौर

 यदि  तो  कितने  व्यक्तियों
 को

 कितना  घन  दिया  गया
 ?

 मंत्रालय  में  उपमंत्री  सें०  do  :  (3)  शायद  माननीय  सदस्य

 का  मतलब  रंगमहल  कौर  मिलीबेग  स्टेशनों  के  बीच  के  रेल-माग॑  से  नहीं  बल्कि  रंगमहल  कौर

 पीलीबंगा  स्टेशनों  के  बीच  के  रेल-मार्ग  से  है  ।  इन  दोनों  स्टेशनों  के  बीच  लगभग  ३.  २५  मील

 लम्बीਂ  लाइन  नवें  एलाइन्मेट  पर  बनायी  णा  रही है  ।

 राजस्थान  नहर
 की

 सूरतगढ़  शाखा  के  लिए  रेलवे  लाइन  पर  एक  नया  पुल  बनाने
 को

 ज़रूरत  है  चूंकि  नये  पुल  पर  लाइन
 की

 सतह  को
 ८  फुट  ऊंचा  उठाना  इसलिए  ag

 तय  किया  गया  है  कि  नया  पुल  एक  नये  एला इन् मेंट  पर  बनाया  जाय

 (77)  से  इस  काम  के  लिए  कम  से  कम  ८५.  €२  एकड़  ज़मीन  की  श्रावक्यकता

 थी  जो  राजस्थान  नहर  भ्र घि कारियों  द्वारा  प्राप्त  कर  ली  गयी है  ।  चूंकि  यह  काम  उन्हीं  के  खर्च  से

 द्वारा  की  जायेंगीਂ

 से  fra  था
 रहा  इसलिए  इसके  लिए  जो  जमीन  लीं  गयी  है  उसकीਂ  कुल  क्षतिपूर्ति  भी  उनके

 ia

 मूल  अंग्रेजी  में
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 दिल्‍ली  जैसलमेर  राजपथ

 i
 २७३०,  शमी

 !
 1०1  लाठ  बारुपाल  क्या  परिवहन  तथा  सवार  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे

 क्या  बीकानेर  से  होते  हुए  दिल्लो  से  ara  जैसलमेर  तक  कोई  राष्ट्रीय  रज़िया  बनाने

 की  है  ;  at

 यदि  तो  यह  कब  तक  कार्यान्वित  की  जायेगी  ?

 परिवहन  wat  dare  मंत्रालय  में  नौवहन  मंत्री  राज  :  जी  हाल

 ही  मे  केवल  राष्ट्रीय  राजमार्ग  रास्ता  सरगरा-जयपुर  से  बीकानेर  तक  बढ़ाया  गया  है  |

 सवाल  पैदा  नहीं  हो  ता  ।

 बम्बई  के  डाकतार  कर्मचारी

 1२७३१.  श्री  स०  पो ०  बनर्जी  :  परिवहन  aa  संचार  मंत्री  यहਂ  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  बम्बई  डाक  मंडल  में  डाक  तार  विभाग  के  कुछ  कर्मचारियों  की

 सेवाएं  केन्द्रीय  सेवाएं  १९४६  के  अधीन  समाप्त  कर  दी  गयी

 यदि  तो  क्या  उन  मामलों  में  गृह-कार्य  मंत्रालय  द्वारा  जारी  किये  गये  आदेशों  का

 पालन  किया  गया  और

 क्या  सरकार  ने  उन  आदेशों  को  वापिस  ले  लिया  है  कौर
 उन

 कर्मचारियों  को  फिर  रख

 लिया गया  है  ?

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  :  जी  १९६१  में

 १४  कर्मचारियों  को  नौकरी  से  मुक्त  कर  दिया  गया  था  |

 (a) जी  हां  i

 वापिस  लेने  का  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता
 ।

 केन्द्रीय  waft  सेवाएं  सेवाए ं)

 १९४९  के  महानिदेशक  को  पुरा  पूरा  अधिकार  है  कि  उसी  नियम  के  नियम  ५  के  अधीन

 सेवा  से  मुक्त  किये  गये  कर्मचारियों  के  मामले  पर  पुर्नविचार  करे  ।  चार  मामलों  पर  विचार  किया  जा

 रहा  बाकी  झूठ  कर्मचारियों  की  are  से  उन  areal  के  विरुद्ध  कोई  श्रम्यावेदन  प्राप्त  नहीं

 हुए  हैं
 ।

 arr  प्रदेश  के  लिये  विदेशी  मुद्रा

 ['  थी  बैंक  सुखब्बेया

 1२७३२.  J  थ्री
 बिदानचल्र  सेठ

 [ett  पौरो
 शंकर  :

 क्या  सिचाई  ate  घिरा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार
 ने

 अपने  राज्य मे
 बिजली

 की
 कमी  दूर  करने

 के  जिसकी

 वजह  से  महत्वपूर्ण  उद्योग  बन्द  पड़  गये  गेस
 ट

 रसायन  खरीदने  के  लिए  केन्द्रीय  सरका
 र

 से  विदेशी  gar

 देने  कीਂ  प्रार्थना
 की  wt

 मिल  पंप्रेजी  में
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 यदि  तो  क्या  सरकार  इस  प्रियंका  पर  विचार  करेगी  ?

 पू सिचाई  ake  च्  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  जी  att

 (q@)  इस  विषय  पर  विचार  किया जा  रहा  है  ।

 क्षय  रोग  के

 1२७३३.  श्री  भगवत  झा  आजाद  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  क्या  दुसरी  पंचवर्षीय  योजना  की  waft  में  देश  में  क्षय रोगियों  कीਂ  चिकित्सा  के  लिए

 आयोजित  संख्या  में  चिकित्सालय  स्थापित  किये  जा  चूके  तर

 यदि  तो  उनकी  संख्या  कितनीਂ  है  ?

 मंत्रों  सुशीला  :  (#)  प्र
 जानकारी  इकट्ठी की  णा

 है  ्र  वह  प्राप्त  होने  पर  सभा  पटल  पर  रख  दी  लगी  ।

 दिल्‍ली मे  दुर्घटनायें

 २७३४.  श्री  रघुनाथ
 क्या

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे

 कि  १९६१  से  १९६२  तक  दिल्‍ली में  बस  दुर्घटनाओं के  कारण  कितने  लोग  राहत

 कूए  या  मर  गये
 परौ

 उन  चुनाव  के  मुख्य  कारण  क्या  थे
 ?

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  नौवहन  मंत्री  राज
 माननीय  सदस्य

 द्वारा  उल्लिखित  प्रविधि  में  दिल्‍ली  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  बस  दुर्घटनाओं में  ५०  व्यक्ति  मारे  गये  प्रौढ़  ४४२

 wm  चोट  इन  दुर्घंटनभ्रों का  रुपेय  कारण  ये  थे

 (१)  बिना  सोचे  समझे  तर  भ्र सावधानी  से  गाड़ियां

 (२)  बहुत  तेजी  से

 (३)  पैदल  चलने  वालों  a  साइकिल  वालों  कीः  सावधानी  ;

 (४)  दोषपूर्ण  और

 (५)  अंधड़  are  भारीਂ  वर्षा  जैसीਂ  मौसमी  हालत  ।

 दण्डकारण्य क्षेत्र  में  रेलवे  लाइनें

 TRO. BT To प्र०  चक्रवर्ती
 :

 रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे
 कि  ॥

 क्या  दंडकारण्य  aa  में  रेलवे  लाइनें  बढ़ाने  की  परियोजना  कार्यान्वित  करने के  लिए

 सरकार ने  कोई  कार्यवाहीਂ की

 (@)  क्या
 दण्डकारण्य  क्षेत्र  में

 बसे  हुए  विस्थापित  व्यक्तियों  की  सुविचारों  पर  विचार  करते

 कोई  लाइन  बरास्ता  जयपुर  कौर  कोरापुट  तैयार की  गई

 क्या  रेलवे  लाइन  बनाने  के  लिए  रोजगार  देने  के  मामले  में  विस्थापित  व्यक्तियों को

 कोई  प्राथमिकता  दी  जातीਂ  आर
 किए

 मूल  ast
 में
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 यदि  तो  १९६१  में  इस  प्रकार  कितने  लोगों  को  रोजगार  दिया  गया  कौर  उनकी

 कुल  कमाई  कितनी  थीਂ  ?

 रेलवे  मंत्रालय  में  उप मंत्रों  सें०  वें०  )  :  बजा दिल्ला को  को;्रावलासा

 के  साथ  जोड़ने वाली  २७०  मील  लम्बी  एक  बड़ी  लाइन  जो  दण्डकारण्य  क्षेत्र  से  होकर  गुजरती

 बनायी जा  रही  है

 चूंकि  इस  लाइन  का  मुख्य  stay  बेलादित्ला  से  विशाखापत्तनम  तक  कच्चा  लोहा

 लाना ले  जाना  फिर  भीਂ  यह  लाइन  चुनने  में  वत  मान  महत्वपूर्ण  नगरों  प्रौढ़  दण्डकारण्य  पुनर्वास

 प्रयोजन  के  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिए  प्रायोजित  विभिन्न  बहुप्रयोअनीਂ  परियोजनाओं  की  झावश्यकताग्रों

 पर  उचित  घ्यान  दिया  गया  है  ।

 ot  नहीं

 set  उत्पन्न नहीं  होता ।

 sleet  पत्तन

 हों  प्र०  to  चक्रवर्ती

 1२७३६
 श्री  भगवत  AT  आजाद

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  कीः  कृपा  करेंगे कि

 क्या  हल्दिया  में  पत्तन  के  का  ग्य  प्रारम्भ  हो  गया

 यदि  तो  wat  तक  क्या  प्रगति  हुई

 (7)  इस  परियोजना  के  लिये  कितनी  राशि  मंजूर  कीਂ
 गई

 क्या  विदेशों  से  कोई  वित्तीय एवं  प्राविधिक  सहायता  मिल  रहीਂ  र

 यदि  तो  किन  wat  के  भ्रन्तगंत
 ?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में  नौवहन  मंत्री  राज  श्रीमान ।

 हल्दिया  क्षेत्र  में  एक  नई  पत्तन  प्रणालीਂ  के  निर्माण केਂ  लिये  प्रारम्भिक जांच  की  जा  रही  है  ।

 mit  तक  हुई  प्रगति  इस  प्रकार  है  :  परियों  बना  प्रतिवेदन  तेयार  हो  गया  लन्दन

 अथोरिटी
 के

 पत्तन  के  विशेषज्ञों  से
 परामर्श  किया  है भ्र ौर  एक  बृहद  योजना

 को  अन्तिम रूप  दिया  गया  |

 प्रभी तक कोई तक  कोई  राशि  मंजूर  नहीं  की  गई  परन्तु  तीसरी  योअना  में  ७  करोड़  रुपये

 का  उपबन्ध किया  गया  है  ।

 .  विदेशी  मुद्रा  व्यय  की  पूर्ति  के  लिये  कालान्तर मे  fara  बेक से  एक  ऋण

 लेने  का
 विचार

 किया  जा  रहा  है  ।  हल्दिया गो रियों के
 निर्माण

 के
 लिये

 आवश्यक  प्राविधिक  सहायता
 पत्तन  maa  के  ब्रिटेन  स्थित  परामर्शदाता  इंजी  मैसेज  पालमे र  एण्ड  ट्राइ टन

 दारा  दी  जा  रही  है  ।

 मूल  dist  में
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 त्रिपुरा  में  तदील  रोग

 ग 1: ् ह  स्वास्थ्य  मरी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 1२७३७.  श्री  बीरेन  दत्त

 त्रिपुरा  फे  द  ra
 असर्प  हालों

 में  १६१  से  १९६२  तक  तपेदिक  के

 कितने  मामले  पंजोबद्ध  किये

 कितने  मामलों  में  ने  प्रभावित  व्यक्तियों  को  सहायता  ate

 प्रत्येक  मामले  कित  ir  राशि  दी  रई ?
 a

 स्वास्थ्य  मंत्री  सुशीला  नायर  )  :  ६५०

 २४  ।

 ७ rey भारत  सरकार  ढारा  fe  tif  त  मापन  प्रत्येक  रोगी  के  लिये  २०  रुपये

 प्रति  are  तक  ate  परिवार  के  लिये  ०  साये  प्रति  माह  तक )  के  अनुसार  प्रत्येक  मामले  में  yo

 रुपये तक

 परिवहन

 1२७३८.  को  भगवत  झा  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री
 मा  सताने  की  कपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  परिवहन  को  बसों  को  खराब  हो  जाने  पर  प्रायः  सड़क  के  बीच में  ही

 छोड़  दिया  जाता  है  ;

 क्या  दिल्लो  परिवहन  को  इस  लापरवाह ों  से  सामान्य  जनता  को  aga  असुविधा  हो

 रही  है
 ;

 क्या  दिल्‍ली  परिवहन  इत  मानते  पर  कोई  ध्यान  दे  रहा  है  जब  कि  उसका  घ्यान  इस

 mt  विशेष  रूप  से  झ्रार्काषित  किया  गया है  ?

 तथा  संच:र  मंत्रालय  में  मोहन  मंत्री  (att  राज  :  से  (T)

 परिवहन  चालकों  प्रौढ़  पाठक  कम  चोरियों  को  विशेष  हिदायतें  दी  गई  हैं  कि  यांत्रिक

 जाने  के  मामले  में  बसों  को  स्वयं से  पक  ora  करके  अथवा  परिवहन  की  जीपों  का  प्रयोग  करके

 ढकेल  कर  एक  ait  कर  दिया  जाये  ।  तू  कभी-कभी  बसों  में  ऐसी  खराबी  a  जाती  है  कि  उनको

 उस  स्थित  से  नहीं  हटाया  जा  सकता  है ब्र ौर
 उनसे  यातायात  के  आवागमन  में  कुछ  कठिनाई  होती

 दिल्‍ली  परिवहन  पदाधिकारी  ए  से  मामलों  को  ्रो  विशेष  ध्यान  देते  हैं  शौर  ऐसी  खराबियों  को

 ठीक  कराने  के  लिये  रेडियो  टेलीफोन  प्रणाली  को  तुरन्त  सहायता  लो  जाती  है

 होटल  निर्माण  निगम

 1२७३९.  श्री  सुबोध  हंसना  कया  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  एक  होटल  निर्माण  निगम  स्थापित करने  का  कोई प्रस्ताव है  ;

 यदि  तो  उसका  ब्योरा  कया  है
 ;

 करार

 क्या  उस  प्रस्ताव को  भ्रान्ति
 रूप  दिया  जा

 ait
 दें
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 तथा  संचार  मंत्रालय  में  नौवहन  मंत्रो  (sit  राज  (7)

 सरकार  ने  प्रभी  तक  होटल  निर्माण  निगम  के  निर्माण  के  किसी  भीਂ  प्रस्ताव  पर  विचार  नहीं  किया  है  ।

 परन्तु  सरकार  का  ध्यान  समय-समय  पर  होटलों  का  स्थान  बढ़ाने  के  मार्गापाय  निकालने  के  प्रशन  की

 र  श्राकषित  हुआ  है  ।

 रेलवे  भोजन यानों  में  काम  करने  वाले  कर्मचारी

 1२७४०.  थी  नम्बियार  :  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  रेलवे  भोजनयानों  के  सवर  क्लीनर  तथा  अन्य  कर्मचारी  औसतन

 महीने में  ३००  घंटे  से  अधिक  काम कर  रहे  हैं

 (a)  यदि  तो  उनके  काम  के  घंटे  कम  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  |

 क्या  इन  कर्मचारियों  को  ५  वर्षों  की  सेवा  के  स्थायी  बना  दिया  जाता  है

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  थ्रोट

 क्या  ऐसे  कर्मचारियों  को  जिनके  मुख्यालय  दिलो  में  हैं  मीनल  स्टेशनों  पर  क्वाटर

 और  विश्राम  कक्ष  दिये  जाते  हैं  ?  |

 रेलवे  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  ह. |  से
 ०

 व०  (#)  जी  उन  लोगों  को

 छोड़
 कर  जो  मध्य  रेलवे  की  ३  रेलगाड़ियों  कौर  पूर्वोत्तर  रेलवे  की  एक  रेलगाड़ी  पर  काम  कर  करे

 है  |

 उनके  काय  के  घंटों  को  रेलवे  wearer  के  १९६१  के  घंटों  के

 प्रसार  रोसटर  करने  के  लिये  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ।

 और  (=)  जी  नहीं  ;  कभी  भोजन यानों  का  विभागीय  दक्षिण-पूर्व  रेलवे

 को  छोड़ कर  जहां  अधिकांश  कर्मचारी  स्थायी  बनाये  जा  चके  अस्थायी  प्राकार

 (&)  इन  असार भूत  कमेंचारियों  को  क्वाटर  पंजोबन्घन  को  प्राथमिकता

 के  ata  आवंटित  किये  जाते  हैं  ।  उनको  टर्मिनल  स्टेशनों  पर  fara  कक्षों  के  प्रयोग  करने

 मनाही  नहीं  है  ।

 रियाज़  निक  उर्वरक

 VS
 २७४१.  श्री  रामेइवरानत्द  :  क्या  ata  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को  क कृपा  करेंग  ड

 रासायनिक  खादों  के  उत्पादन  पर  सरकार  द्वारा  प्रति  वर्ष  कितना घन  व्यय  किया  जाता

 ह

 क्या  यह  सच  है  कि  यदि  यह  घन  पशु  पालन  पर  व्यय  किया  जाये  तो  इससे  अधिक  उन्नत

 खाद  उत्पन्न  हो  सकेगी

 क्या  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  परीक्षण  के  तौर  पर  कोई  प्रयत्न  किये  हैं  ;

 (=)  यदि  तो  उसका  विवरण  क्या  र  ;  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  सुभग  fag  (®)  उवेरकों  के  उत्पादन

 के  लिये  सरकार  प्रत्यक्ष रूप  से  कोई  खर्चे  नहीं  करती
 कुछ  रुपया

 रुपया  लगाया  गया  है  ग्रोवर  कारखानों  के

 मूत  sist  में
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 उत्पादन  को  एक  निजी  कारखाने  के  उत्पादन  को  तरह  बे  चा  जाता  १९४६-५७  से  ले  कर

 कारों  क्षेत्र  केनबेरा  कार खातों  को  TaTITT  ग्रोवर  विस्तार  में  निम्न  प्रकार  पूंजा  लगाई  गई
 है  :--

 ag  म्रंश पूंजोਂ  में  लगा  रुपया  fat  गहरे  ऋण

 रुपयों  में  )

 1  ee  ee  nt  RE  ge  eet  OE  er  SOO  weet  ee  a  NS  eS  ND  a  mer

 रुपयों  में  )

 PEXR—-NO  2095.0  yy  292,00

 0° PeYO—¥S  RAK.  १३२.  00

 PeYa—YVE  Wiad,  00  Vv  0०0

 PRYE—Ko  ६०,  o°0  ११६.  ७0७

 ७0  9०0 १६६०-६१  &Eo  PR.

 PERL-—KR  eoy,  0°

 जो  नहीं  ।

 ae  उवंरक  ate  गोबर  को  खाद  के  तुलनात्मक  मूल्यांकन  के  अध्ययन  के  लिये

 परीक्षण  किये  गये  परीक्षणों  से  पता  चला  है  कि  दोनों  ही  sare  समस्त  भारत  में  विभिन्न

 प्रकार  को  विभिन्न  फसलों  करो
 ९

 विभिन्न  जलवायु  सम्बन्धी  जल  सम्भरण  at

 मितव्ययिता  की  जागो  में  प्रयोग  के  लिये  कोई  एक  दूसरे  का  पूर्ण  रूप  से  स्थान  नहीं  ले  सकता  |

 हालांकि गोबर  की  खाद  देश  की  खाद  सम्पत्ति  का  एक  बड़ा भाग  फिर
 भी

 केवल  गोबर  की
 खाद

 के  लिये  किसी  पशुपालन  कार्यक्रम  का  आयोजन  नहीं  किया  जा  सकता  ।

 wer  ही  नहीं  होता  ।

 केरल  में  geet  परियोजना

 श्री  ई  भाई  गोपालन
 २७४२.

 ett  उमा नाय

 क्या  सिवाय  ate  वियत 3 ७  मंत्री  ag  बताने  को  कपा  करेंगे  कि  :

 एक  साल  पहले  इडुकी  क्षेत्र  से  कितने  परिवारों  को  हटाया  गया  था  ;

 क्या  उन्हें  कोई  प्रतिकर  दिया  गया  था  ;  ौर

 यदि  तो  उनके  पुनर्वास  योजनायें  का  ब्योरा  क्या  है  ?

 सिचाई  site  विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  sft
 :  से  (77)  १९६१  मे

 इडुकी  जलागम  क्षेत्र के  रक्षित  वनों  से  उपाक्रमणकारियों  के  १,७७२  परिवारों  को  हटाया  गया  था  ।

 इन  में  से
 ५५३  परिवारों  की  अपनी  तन्य  भूमि  मकान थे

 ।
 शेष  परिवार  भूमिहीन  थे  ।

 उनकों  केरल  सरकार  ने  पुनर्वास  के  लिये  कुमीली  के  अमरावती  रक्षित  क्षेत्र  में  मेज  दिया  ।  प्रमुख

 वती  भेजे  गये  प्रत्येक  परिवार  को  केरल  सरकार  द्वारा  एक  एकड़  भूमि  आवंटित  की  गई  शौर  निम्नांकित

 सुविधाएं  दी  गई  .

 (१)  २४५  रुपये  का  पिण्ड  राशि
 श्रतुदान च्

 ;

 मूल  ait  में
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 (२)  पुनर्वास  की  तारीख  तक  निःशुल्क  चिकित्सा  सहायता  कौर  रोशन  ;  कौर

 (३)  झोंपड़े  बनाने के  लिपे  १५  बांस  मुफ्त  देना  ।

 रेलवे  में  स्टाफਂ

 1२७४३.  श्री  प्रिय  गुप्त  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  रेलवे  बो  के  पुर्व  यार  पूर्वोत्तर  सीमा  रेलवे  के  मेरीन  स्टाफ

 क्रेच  रियों  )  को  उनकी  सेवा  शर्तों  तथा  अन्य  सुविधाओं  के  विनियमन  के  प्रयोग जन
 के  लिये

 एक  नियंत्रण  अथवा  प्राधिकार  के  श्रन्तगं त  लाने  के  प्रस्ताव  अथवा  सीमा  रिदा  पर  विचार  कर  लिया

 है  ;  र

 यदि  तो  सरकार  का  उस  निर्णय  को  कब  से  लागू  करने  का  विचार  है  ?

 मंत्रालय  में  उपमंत्री  सें०  वें
 ०  वं  कौर  पूर्वत्तिर

 सीमान्त  रेलवे  के  स्टाफਂ  को  oa  रेलवे  के  नियंत्रण  के  oats  लाने  के  एक  प्रस्ताव  पर  रेलवे

 मंत्रालय  द्वारा  विचार  किया  गया  था  परन्तु  उसका  प्रयोजन  परीक्षण  एवं  संधारण  संचालन

 की  जिम्मेदारी  था  न  कि  उनकी  सेवा  शर्तों  का  विनियमन  ।  -  रेलवे  के  समुद्रीय  कर्मचारियों  की

 दातों  तथा  अन्य  सुविधाओं  का  प्रशासन  सदा  रेलवे  मंत्रालय  द्वारा  संजय-सदस्य  पर  जारी  किये  गये

 आदेशों  द्वारा  किया  गया  है  ।

 सम्बन्धित  रेलवे  प्रशासनों  को  ५-६-१९६१  को  उस  निर्णय  को  लागू  करने  की

 सलाह दी  गई  थी  ॥

 तिरुकोयलूर  रेलवे  श्टेदान  पर  प्रतीक्षालय

 1२७४४.  इलयापेरसाल  :  क्या  रेलवे  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मदास  राज्य  के  दक्षिण  arse  जिले  के  तिरुकोय'लूर  रेलवे
 स्टेशन  भाई  करार )

 पर  प्रथम  श्रेणी  के  यात्रियों  कौर  महिलाओं  के  लिये  को  ई  प्रती  क्षालय
 क्यों  नहीं  बनाया  गया  है  अब

 कि

 वहां की  जनता  ने  प्राधिकारियों  से  उसके  लिये  अभ्यावेदन  भी  किया  है  ;  शौर

 यदि  तो  इस  सुविधा  की  व्यवस्था  कब  की  जायेगी  ?

 रेलवे  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सें०  - 6०
 :  )  तिरकोयलूर  रेलवे

 स्टेशन
 पर

 उच्च  श्रेणी  के  यात्रियों  का  आवागमन  इतना  नहीं  है  कि  उनके  लिये  पृथक  प्रतीक्षालय  बनाया

 सक े।

 wet  उप्पल  नहीं  होता  ।

 उड़ीसा  में  राष्ट्रीय  राजपथ

 1२७४५.  श्री  ष्ष् जना
 क्या  परिवहन

 संस्था
 थार  मंत्री  यह

 बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि

 :

 उड़ीसा  राज्य  में  दूसरी  पंचवर्षीय  यो  जना  में  राष्ट्रीय  राजपथ  योजना  श्न्तगंत

 कौन  सी  परियोजनायें  सम्मिलित  हैं  ;

 उनके  क्रियान्वयन  के  लिये  कितनी  घनसाली  घटित  की  गई

 है

 ;

 मूल  प्रंग्रजी  में
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 उनमें  से  कितनों  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  झवघधि  में  पुरी  की  जा  सकीं  है  और  कितनी

 अभी  श््घ्री « ५  हूं  ;  भ्र ौर

 उड़ीसा  में  दूसरो  योजना  अवधि  में  राष्ट्रीय  राज पथों  के  विकास के  सम्बन्ध  नें  सफलता

 का  समस्त  प्रतिशत  क्या  है  ?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में  नो  बहन  मंत्री  राज  :  उड़ीसा  की

 दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  €४  राष्ट्रीय  राज्य  निर्माण  जिनमें  ४१  कार्य  वे  aft  सम्मिलित हैं

 जो  प्रथम  पंचवर्षीय  यो  जना में  किये  गये  थे  ,  सम्मिलित थे  ।  इन  कार्यों  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में

 दिया गया  है  ।  परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या  १११]

 g  लाख  रुपये  आवंटित  किये  गये  थे  जिन  में  से  R4  ०६  लाख  रुपये  काम  में

 लाय गय  ।

 दूसरी  योजना  safes  में
 ४४

 कार्य  पूरे  हुए  तथा
 ४७  wal चल  रहे  हैं

 ।  तीन  कार्य  मंजूर

 नहीं  किये  गये  क्योंकि  राज्य  सरकार  से  विस्तृत  प्राक्कलन  नहीं  प्राप्त हुए  थे
 ।

 ey  प्रतिशत  ।

 टिक् कर पाड़ा  श्र  भीमकुण्ड  बांध

 1२७४६.  थी  जना  :  क्या  सिचाई
 वियत

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  उड़ीसा  राज्य  में  महानदी  पर  टक्कर-पाड़ा  में  att  वैतरणी  नदी  पर  भीमकुण्ड

 में  बांध  बनाने  के  लिये  प्रारंभिक जांच  की  जा  रही  है  ;  शौर

 यदि  तो  यह  जांच  कब  शुरू  की  गई
 थी

 प्रौढ़  वह वह  कब  तक  पुरी  हो  जायेंगी  ?

 site  वित  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  att

 टिक्कड़पाड़ा बांध  परियोजना

 परियोजना के  लिये  जांच  को  उड़ीसा  सरकार  ने  उच्च  प्राथमिकता दी  है  तथा  वह  चलਂ  रही
 bad

 जांच  के  लिये  राज्य  के  १९६१-६२  के  बजट  उपबन्ध  किया  गया था  प्रौढ़  PERR-GR  के  बजट

 में  भी  उस  के  लिये  उपबन्ध  सम्मिलित  है  ।

 भीमकुण्ड  परियोजना

 उड़ीसा  सरकार  भीमकुण्ड  परियोजना  की  भी  जांच  कर  रही  है  जलाशय  सर्वेक्षण

 को  छोड़  १९६३  तक  पुरी  हो  जाने  की  है  ।

 उड़ीसा  में  हादागढ़  ata  परियोजना

 1२७४७.  थी  जेना :  क्या  सिचाई  ae
 विधुर

 यी

 ag  बतन

 की

 दहो

 करेंगे कि  :

 उड़ीसा  में  सलानदीਂ  पर  हादागड़  बांध  के के  निर्माण  की  परियोजना  कब  प्रारम्भ  की

 गई

 इस  परियोजना  के  लिये  कितनी  राशि  निर्धारित की  गई  है  प्रौढ़  प्रमी  तक  उस  पर

 कितनी
 राशि

 व्यय  की  गई  हैं
 ;

 मल  aaa  पे
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 यह  परियोजना  कब  तक  पूरी  होगी  उस  के  लिये  कितने  धन  की  जरूरत

 होगी ;  कौर

 परियोजना के  पूर्ण  हो  जाने  पर  कितनी  भूमि  में  सिंचाई  हो  सकेगी  ate  कितनी  बिजली

 पैदा  की  जा  सकेगी ?

 site  विद्युत  wares  में  राज्य-मंत्री  हादागढ़

 योजना  पर  प्रारंभिक कार्य  वर्ष  PEYE-Ko  में  शुरू  किया  गया  था
 |

 परियोजना में  ४६५.  ६०  लाख  रुपये की  लागत  लगने  का  अज़माती  लगाया

 गया  था  जैसाकि  योजना  भ्रायोग  ने  श्रतुमोदन  किया  था
 ।

 ज्ञात  gare  कि  राज्य  सरकार ने  परियोजना

 का  पुनरीक्षण  किया  है  तथा  जब  उस  में  ५१०  लाख  रुपये  की  लागत  लगेगी  ।  पुनरीक्षित  परियोजनाਂ
 भ्रतिवेदन शभ्रभी 'राज्य भी  सरकार  से  प्राप्त  नहीं  है  ।

 दूसरी  योजना  अवधि  के  अन्त  तक  ३४  ,६१  लाख  रुपये  व्यय  किये  गये  हैं  ।

 परियोजना  के  तीसरी  योजना  अवधि  में  SOX,  ३९  लाख  रुपये  के  व्यय  से  १६६५.  ६६.

 तक  पूर्ण  हो  जाने  की  आशा  है  ।

 परियोजना के  पूर्ण  हो  जाने  पर  २.२५  लाख  एकड़  भूमि  में  सिंचाई  हो  सकेंगी  ।  यह

 विशुद्ध  सिचाई  परियोजना  है  कौर  बिजली  पेदा  करने  का  कोई  विचार  नहीं  है
 ।

 छवि  fasafaetaa

 1२७४८.  शी उ०  | ह ०  त्रिवेदी  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 अभी  तक  कुल  कितने  कृषि  विश्वविद्यालय  स्थापित  किये  गये  हैं  ;

 वे  कहां-कहां  स्थापित  किये
 गये  हैं  ;  और

 क्या  उन  में  प्रवेश  के  लिये  कोई  स्थानीय  निवास  सम्बन्धी  प्रतिबन्ध  लगाये  गये  हैं
 ?

 तथा  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राम  सुभग
 :  एक ।

 उत्तर  प्रदेश  के  नैनीताल  जिले  में  पतन  में  |

 विश्वविद्यालय  सब  व्यक्तियों  के  लिये  खुला  है  att  स्थानीय  श्रीवास  संबंधी  कोई

 ara नहीं  हैं
 ।  परन्तु  २५  प्रतिशत  सीटें  उत्तर  प्रदेश  से  भिन्न  राज्यों  के  विद्यार्थियों  के  लिये  रक्षित  हैं

 ।

 गन्ने का  मूल्य

 1२७४९.  श्री  उ०  स०  त्रिवेदी
 :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे  कि

 :.

 क्या  यह  सच  है  कि  जौरा  चीनी  मिल  ने  गन्ने  के  लिये  निर्धारित  रेल  केन्द्र  पर  १.  ५०

 रुपय  प्रतिमा  मूल्य  का  भुगतान  नहीं  किया  है  ;  कौर

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  मामले  में  क्या  कार्रवाई  की  दै  ?

 तथा  कृषि  मंत्रालय में  उपमंत्री  (sit  श्र०  स०  श्र  माल  डिब्बों

 के
 न

 मिलने  के  कारण  जौरा  चीनी  मिल  ने  नामली  कौर  दोचार  केन्द्रों  से  सड़क  द्वारा  गन्ना  मंगाया

 fas  अंग्रेजी  में



 १७  १८८४  लिखित  उत्तर  o¥

 जिन  को  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  रेल  केन्द्र  बनाया  था  कौर  इस  गन्ने  के  लिये  कटौतियां कर  के

 १  .  ४४  रुपये  प्रतिमा  का  भुगतान  किया
 ।

 किसानों  से  अभ्यावेदन  प्राप्त  होने  पर  सरकार  ने  इस

 मामले  को  विवाचन  के  लिये  निर्दिष्ट  किया  है  ।

 नई  दिल्लो  की  सड़कों  पर  गढ़

 1२७५०.  श्री  दी ०  Wo  फार्मा
 :

 कया  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नई  दिल्‍ली  में  मोंटी  रोड  att  रीडिंग  रोड  के  चौराहे  पर  एक  गढ़ा  रीडिंग  रोड  से

 गोल  THE  प्रौढ़  कनाट  प्लेस  को  जाने  वाली  मोटरगाड़ियों  के  लिये  पिछले कुछ  दिनों  से  खतरा

 पैदा  कर  रहा  है  ;

 कया  यह  सच  है  कि  भू  तकाल  में  अनेक  बार  सड़कों  पर  ऐसे  बड़े  गढ़े  यातायात  के
 लिये

 समस्या  बन  चुके  हैं  प्रौढ़  उन  पर  बहुत  दिनों  तक  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  गया  है  ;  कौर

 यदि  तो  इस  मामले  में  कौर  इस  लापरवाही  के  लिये  जिम्मेदार  व्यक्तियों  को  दंडित

 करने  के  लिये  क्या  कार्रवाई  करने  का  विचार  किया  जा  रहा  है  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  सुशीला  :  नहीं  ।  मार्केट रोड  प्रौढ़  रीडिंग  रोड  कें

 चौराहे  पर  इस  समय  कोई  गढ़ा  नहीं  है  ।

 सड़कों  पर  कभी  कभी  गढ़े  देखने  में  आये  हैं  परन्तु  उन  को  भर  दिया  गया  है  ।

 उत्पन्न नहीं  होता

 उतर  रेलवे  के  जोधपुर  डिवीजन  के  gerard

 1२७५१.  डा०  लकष्मीमल्ल  सिंघवी  :  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  क  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भूतपूर्व  जोधपुर  राज्य  चिकित्सा  विभाग  के  कमेंट्री

 १९५०  से  उत्तर  रेलवे  के  जोधपुर  डिवीजन  में  ले  लियें  गये  पर  कभी  भी  राजस्थान

 के  वेतन  क्रम  लागू  fea  जा  रहे  हैं  ;  प्रौढ़

 यदि  तो  इन  चिकित्सा  कर्मचारियों  पर  उत्तर  रेलवे  के  वेतनफ्रम  लाग  करने  के

 जिये  पिछले  बारह  वर्षो
 में  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 मंत्रालय  में  उपमंत्री  सें०  वं०  :  हां  ।

 सेवा  की  शर्तों  तथा  निबन्धों  को  तय  करने  के  लिये  उत्तर  रेलवे  शर  राजस्थान  सरकार

 के  बीच  निरन्तर  लिखापढ़ी  चल  रही  है  ।  ora  है  कि  शीघ्र  फैसला  हो  जायेगा  ।

 श्न्तदेशीय  पत्रों  को  दरें

 1२७५२.  डा०  लकष्मोमत्ल  सिंघवी  :
 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 पोस्टकार्ड ों  at  तरह  दाहर  के  प्रकार  भेजे  जाने  वाले  भ्रन्तदेशीय  पत्रों झर  लिफाफों

 के  मूल्य  कम
 न

 किये  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ;  wiz

 कया इस  प्रकार
 के  पुनरीक्षण

 के
 सम्बन्ध

 में  विचार  किया
 जा

 रहा  है
 ?

 भ्रंग्रेजी  मेंਂ
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 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  7 (str  wrTAT)  :  (=)  इस  से  विभाग

 को  बहुत  हानि  होगी  ।

 नहीं  ।

 टर्न  एक्ट  are  नस  कस

 1२७५३.  श्री  स०  मो०  बनर्जी  :  कया  रेलवे  पथ  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वेतन  ara  द्वारा  ट्रेन  एक्ज्ञामितरों  के  दिए  वेधन-क्रमों  की  सिफारिश  की  थी

 उन्हें  रेलवे  में  लागू  नहीं  किया  गया  हूँ  ;

 (@)  यदि  तो  उस  के  क्या  कारण  हैं  ;  फिर

 सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाये  ह

 लय  मे  म  उपमंत्री  (art  सें०  वें
 ०  राम स्वामी  )

 :  से  जगन्नाथ
 दास

 वेतन

 आयोग  द्वारा  जिन  वेतन-क्रमों  की  सिफारिश  की  गई  शर  जो  सरकार  ने  स्वीकार  किये  थे  उन्हें  पुर्व
 रेलवे  के

 ट्रे  न  एक्ज्ञामिनरों  के  मामले  में  लागू  कर  दिया गया  है  किन्तु  faery  प्राधिकृत  वेतन क्रम  के

 कुछ  कर्मचारियों  का  मामला  कभी  अनिर्णीत  है  जिसे  जल्दी  ही  सिमटा  दिया  जायेगा  ।

 दिल्‍ली  में  सड़कों  पर  होने  वालो  दुर्घटनायें

 1२७५४.  श्री इ  मधुसुदन  राव
 :

 क्या  परिवहन तथा  संचार मं  त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 दिल्‍ली  में  PRR 0-K 2:  और  PER L-R  सड़कों  पर  कितनी  दुर्घटनायें  हुईं  atc

 के  परिणामस्वरूप कितने  व्यक्तियों  की  मृत्यु  हुई

 क्या  यह  सच  है  कि  हाल  में  इन  दु्घेटनाग्रों  की  संख्या  में  काफी  वृद्धि  हुई  है  ;

 दुर्घटनाओं  की  संख्या  कम  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  नौवहन  मंत्री  राज  श्रपेक्तित

 कारी  न वी
 चे  दी  जाती  है

 हो  ova  फलस्वरूप

 sata  सख्या  मृत
 व्यक्तियों  की  कुलਂ

 संख्या

 {-¥-=2EFo

 से  ८ ४  े  XX

 Bt-d-28e2

 न-

 ६४४८  १७७

 (a)  हां  ।

 faa  wast
 में
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 दिल्‍ली  प्रशासन  ने  दिल्‍ली  की  सड़कों  पर  होने  वालो  दुर्घटनाओं  को  रोकने  के  लिये

 निम्नलिखित  उपाय  किये  हैं

 (&)  कनाट  प्लेस  में  भारी  यातायात  के  घंटों  में  परिवहन  के  नियमों  का  उल्लंघन

 करने  वाले  लोगों  को  पकड़ने  तथा  उनके  मामले  निबटाने  के  लिये  २३  न्यायाधीश

 तैनात  दिये गये  है

 (२).  नई  दिल्ली  प  पुरानी  दिल्‍ली  के  सभी  क्षेत्रों  मे  एक  चलता-फिरता  न्यायालय

 समय  काम  करता  है

 (३).  भारी  यातायात  के  घंटों  में  महत्वपूर्ण  सड़कों  पर  परिवहन के  नियमों  के  उल्लंघन

 के  मामलों  का  पता  लगाने  तथा  यातायात  रुक  जाने  पर  उसे  चालू  करने  में

 सहायता  देने  के  लिये  मोटर  सायकल  के  दस्ते  भेजे  जाते  हैं  ।

 (४).  जिन  सड़कों  पर  दुर्घटनायें  होते  की  आशंका  रहती  है  उन  पर  वाहनों  की  गति  पर

 नियन्त्रण  रखने  के  लिये  अक्सर  जांच  की  जाती  है  ।

 {%)  श्रोता-रिक्शा  सायकल  रिक्शा  शरर  तांगों

 द्वारा  सिनेमा  समाप्त  होने  पर  सार्वजनिक  सड़कों  पर  यातायात  अवरोध  को  दूर

 करने  के  लिये  सभो  महत्वपूर्ण  सिनेमाघरों  पर  परिवहन  कमंचारो  sara  किये  जाते

 हैं  ।

 (&)  कछ  संकरी  सड़कों  पर  भारी  वाहनों  का  श्रानाजाना  रोक
 दिया

 गया  हैं  ।

 (9)  बड़ी  सड़कों
 को

 चौड़  किया  जा  रहा  है  प्रौढ़  जहां  कहीं  आ्रावश्यक हो हो
 वहां  परिवहन

 की

 सुविधा  के  लिये  सिग्नल  लगाये  गये  हैं  ।  चौराहों  पर  गोल  प्लेटफार्म  बनाये

 गये  कुछ  सड़कों  पर  साइकल  सवारों  के  लिये  अलग  रास्ते
 भी  बनाये गये  हैं

 {S  रेलवे  अधिकारी  जमुना  नदी  के  वर्तमान  पुल  पर  पदचारियों  कौर  साइकल  सवारों

 के  लिये  ए  क  काटी ली  बर  पुल  बनाने  पर  सहमत  हो  गये  हैं  ।  इससे  पुल  पर  जो  अत्यधिक

 भीड़भाड़  होती  है  वह  काफी  कम  हो  जायेगी  |  ज्ञात  हुजरा  है  कि
 रेलवे  रोहतक  रोड  पर

 तथा  बंगाली  मार्केट  के  पास  पुरानी  ate  नई  दिल्लो  को  जोड़ने  के  लिये  ऊपर  के  पुल

 बनाते  के  प्रशन  पर  भी  विचार  कर  रहो  हैं  ।  इन  पुलों  के  बन  जाने  से  भीड़भाड़  वालें

 ag  dat  में  भोड़भाड़  कम  हो  जायेगी  कौर  दुर्घटनाओं  को  संख्या  स्वयं  घट  जायेंगी  |

 {&)  eal  कौर  नई  दिल्‍ली  के  कई  सिनेमाघरों  में  सड़क  पर  बचाव  की  हिदायतों  का

 प्रदर्शन  स्लाइड  दिखा  कर  किया  जाता  है  ।  जो  चौराहे  खतरनाक  हैं  वहां  चेतावनी

 देने  वाले  स्थायी  सुचना-पट्ट  लगा  दिये  गये  हैं  ।

 दक्षिण  पूर्व  रेलवे  का  कोलाई  हाल्ट  ि स्टदान

 1१७५५.  घो  मलिक  कय  रेलवे  मंत्री  यह  बताते  को  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दक्षिणी-पूर्व  रेलवे  के  कोलाई  हाल्ट  स्टेशन  को  प्लग  स्टेशन  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव

 है  ;  कौर

 मूल  अंग्रेजी  में

 ar2(A



 VVog  9  PERN

 यदि  तो  क्या उसे  तीसरी  पं  चवर्गीय  योजना वधि  में  कार्यान्वित  किया  जायेगा  ?

 रेलवे  मंत्रालय
 मे

 उपमंत्री  सें०  Fo  :
 जी  हीं

 ।

 मामला  विचाराधीन है  ।

 tet  जल-विद्युत  योजनायें

 S  रा०  गि०  qa
 1२७५६  *'  श्री  do  |. ह ५  पाटिल  :

 क्या  सिचाई  श्र  विद्युत  मंत्री  शट  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 छोटे  जल-प्रान्तों  को  काम  में  लाने  के  उद्देश्य  से  देश  वे  विभिन्न  भागों  में  कितनी  छोटी

 जल-विद्युत्‌  योजनायें  प्रारम्भ  की  गधी  हैं  ;

 क्या  मंसुर  राज्य  ने  ऐसी  कोई
 योजना

 प्रारम्भ  की  है  ;  शर

 कपा  यह  सच  है  कि  योजनाओं  के  लिये  आवश्यक  मशीनरी  तुंगभद्रा  स्थित  वर्कशाप  में

 बना  कर  विदेशी  मुद्रा  की  बचत  की  जा  सकती  है  ?

 शौर  विद्युत  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रों
 अलग

 :
 कुल  feat

 पांच  योजनायें  आरम्भ  की
 गयी  हैं  ।  इनमें  से  दो  और

 काश्मीर में
 एक  तथा  हिमाचल  प्रदेश में

 पूरी  कर  ली  गई  हैं  योजनाओं  का  काम  जारी

 जी  नहीं  ।

 तुंगभद्रा  avant  में  इसे  लकर  ६  किलोवाट  की  क्षमता  वाले  टर्बाइन  बनाने  की

 बनो की  जांच  की
 जा

 रही

 मसूरी  राज्य  में  बिजली का  संभरण

 Sf  ait  स०  go  पाटिल

 FRYE.
 L  aft  to  गि०  दुबे

 कया  सिंचाई  कौर  fra  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि
 :

 मैसूर  सरकार  पर  ठेके  को  शर्तों  द  अ्रतुसार  कितनी  बिजली  का  सम् भरण  करने  का

 दायित्व है  ौर  बिजली  का  सहीं  अभाव  कितना  है  ;

 क्या  मैसुर  सरकार  ने  बंगलौर  शहर  के  लिये  एक  विकल्प  तथा  उद्योगों  की  तत्काल

 इयकताओओं  को  पुरा  करने  के  लिये  कोई  पे  केज  प्लान्ट  की  स्थापना  का  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  हैं  ;  कौर

 उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सिचाई  ate  विद्युत  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री
 अलग  दूसरी पं  वर्षीय

 योजना-वधि  की  समाप्ति  पर  राज्य  में  बिजली  की  मांग  8583.0  लाख  वाट  होने  का  श्रीमान  था

 लाख  वाट  fi जबकि  विद्युतू-निर्माण  क्षमता  १५१४  लाख  वाट  थी  ।  इसलिये  ३२६  wut  me  जली  कम थी  1

 ठेक ेके  दायित्व  का  ब्यौरा  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 प्र
 राज्य  सरकार से  बंगलौर  में  do  oma  वाट  की  क्षमता  वाले  दो  गैस  टर्बाइन

 पैकेज  जिन  पर  १.२०  करोड़  रुपये  व्यय  होने  का  ग्तुमान च्  की  स्थापना का  प्रस्ताव  प्राप्त

 gar  है  शौर  वह  विचाराधीन  है  ।

 मिचेल  में  चोरी  का  कारखाना

 श्री  रा०  गि०  दुबे  :
 1२७५८.

 श्री  सं०  ब०  पाटिल  :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे कि  ।

 मंसूर  राज्य  वे  बीजापुर  जिले  में  मुघोल  में  चीनी  के  एक  कारखाने  की  स्थापना  में  क्या

 प्रगति  हुई  है  ;  दौर

 यदि  कोई  प्रगति  नहीं  हुई  है  तो  सरकार इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्य  वाही  करने  का  इरादा

 रखती है
 ?

 मन्त्रालय  में  उपमंत्री  (st  न  म०  ग्रोवर  माहौल  में  चीनी का

 एक  कारखाना  स्थापित  करने  के  लिये  Rego  में  एक  प्रारूप  लाइसेंस  दिया  गया  ari  जिस

 व्यक्ति  को  लाइसेंस  दिया  गया  था  उसने  प्रस्तावित  चीनी  के  कारखाने  की  स्थापना  के  लिये  कोई

 प्रभावी  कदम  नहीं  उठाये  जिसके  फलस्वरूप लाइसेंस  श्रुति  १९६१  में  रद्द  कर  दिया

 कर्णफूल  बांध  परियोजना

 हों  go  मधुसूदन राव  :

 श्री  alo  चल  फार्मा
 ROVE

 श्री  रा०

 atta  भट्टाचापें  :

 कया  सिचाई  श्रਂ  fea  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पूर्व  पाकिस्तान  में  कण फूली  नदी
 पर  कपताई  बिन्ध  के  निर्माण  के

 परिणामस्वरूप  असाम  के  देमा  गिरी  क्षेत्र  के कुछ  गांव  जलमग्न  हो  गये  कौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  ?

 सिंचाई  र  विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  न्र सवबध्षण  पुरा हो
 जामे

 से  पहले  उसमें  प्रस्तावित  स्तर  तक  वर्षा  का  पानो  भरने से  पहले  बांध
 का  काम  शुरू  हो  गया

 ।

 बदलता  हुई  वर्तमान  परिस्थितियों  में  बाढ  का  अनुमान  लगाना  समयों  मत  नहीं  होगा  ।

 श्रीराम  सरकार  से  प्रार्थना  को  गयी हैं  कि  स्वं  प्रथम  वह  विस्थापित  व्यक्तियों  के  पुनर्वास

 के  लिये  आवश्यक  कार्यवाही  करे  ।

 दिया-पनव  ल-उरन-झ्राप्टा  बड़ी  लाइन

 1२७६०.  श्री  शिवाजी राव  दा
 ०  देशमुख  :  क्या  न्यूरल  मन्त्री

 यह
 बताने  की  कपा  करेंगे

 कि

 क्या  दिवा-पानेल-उरन-श्ाप्टा-बड़ी  लाइन  का  प्रारम्भ  कर  दिया  गया  है

 मूल  भ्रंग्रेजी
 में
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 कया  इस  लाइन  के  निर्माण  के  साथ-साथ  उसे  बिजली  से  चलाने की  व्यवस्था  की  जाले

 वाली हैं  ;  प्रौढ़

 क्या  प्रस्तावित लाइन  प्रारम्भ  से  दुहरी  लाइन  बनाई  जायेगी  ?

 मन्त्रालय में  उप  मन्त्री  सें०
 :

 हो  ।

 र  नहीं  ।

 बिहार  के  बाढ़-मुक्त  क्षत्र

 २७६१.  श्री  यमुना  प्रसाद  मण्डल  :  क्या  राव  मंत्री यह
 बताने  की

 कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  उत्तर  बिहार  के  बाढ़-मुफ्त  क्षेत्रों  में  के  पूर्वी  रनात्मदः  बांध  से

 पूर्वी तर  tat  पर  रेलवे  के  सुपौल  स्टेशन  से  भपटियारी  ौर  राजापुर  पुनः

 यातायात  के  सम्बन्ध  बढ़ाये  जायेंगे  ;

 क्या  बिहार  सरकार ने  इसके  सम्बन्ध  में  सपनो  सिफारिशें  भेजी हैं  ;

 क्या  उन  बाढ़-मुक्त  क्षेत्रों  अंमलमें में  प्रौढ़  के  रेलवे  स्टेशन

 पार के  जोन  शादी  भारत  सरकार  की  रेल  सम्पत्तियों  की  सुरक्षा  का  प्रबन्ध  है  ;  श्र

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  ?

 च, कि. रलव  मन्त्रालय में  उप  मन्त्री  ह. |  सें  ०  Fo  :  इस  समय  इस  प्रकाश का

 कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।'

 इस  सम्बन्ध  में  बिहार  सरकार  की  शोर  से  कोई  सिफारिश  नहीं  मिली  है  ।

 जी  नहीं  ।

 सवाल
 नहीं  उठता

 |

 जय नगर  गैर  जोली  स्थानों  क  सोच  हाल्ट  स्टेशन

 २७६२.  श्री  यमुना  प्रसाद  मण्ड  ल  :
 कया  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्य  पूर्वोत्तर  रेलवे  के  जय नगर  कौर  जोली  रेलवे  स्टेशनों
 के

 बीच  एक  हाल्ट  स्टेशन

 बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;  प्रौढ़

 यदि  तो  यह  किस  स्थान  पर  बनाया  जायेगा ?

 ि न् र लब
 मन्त्रालय

 में  उप  मन्त्रों  सें  ०
 :

 जी नहीं  ।

 सवाल नहीं  उठता  ।

 में  सरकारो  अस्पताल

 1२७६३.  श्री  हेम  राज  :
 क्या  स्वास्थ्य मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  के  सरका  री  wera  की  दशा  श्रसम्तोषजनक  है  ;

 शौर

 यदि  तो  उसके  नया  कारण

 मिल  अंग्रेजो  में
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 स्वास्थ्य  मन्त्री  सुशीला
 :

 दिल्‍ली  के  भ्र स्प तालों की  दशा  के

 सुधार
 की

 गुंजाइश  तो  है  किन्तु  वह  अत्यन्त  भ्र सन्तोषजनक  नहीं  है  ।  दिल्ली के  सरकारी  erat  की

 दशा  में  सुधार  के  प्रश्न  पर  ल  के  अघिकारी  बराबर  विचार  करते  रहते  ह  ।  चूंकि इन  अस्पतालों

 में  बहुत  भीड़भाड़  होती  है  तथा  उपकरणों  झ्र  स्थान  का  प्रभाव  है  इसलिये  इन  शझ्रस्पतालों

 का  काम  कायंदक्षता  की  अनुकूलतम  में  नहीं  चलाया  जा  सका  है  ।

 गया  में  फोन  के  पानों  का  संभरण

 २७६४.  श्रीमती  grates  मंजरों  :  क्या  स्वस्थ्य  मन्त्री  यह  बतान  की  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  ज्ञात  है
 कि

 बिहार  के  गया  क्षेत्र  में  पीन  के  पानी  का  अभाव है  ;

 यदि  तो  केन्द्र ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  सहायता  दी  हैं  ;  श्र

 बिहार  के  किन  अन्य  क्षेत्रों  में  पीने  के  पानी  का  प्रभाव है  ?

 हास्य  मन्त्री  सुदी ना
 :

 हाँ
 ।

 गया  गहर  कौर  प्रौरंगाबाद

 डिवीजन  के  नवीनगर  क्षेत्र  में  पीने  के  पानी  का  कुछ  अभाव  है
 |

 चूंकि  इन  क्षेत्रों  के  लिये  योजना  बनाने  का  काम  इस  समय  राज्य  सरकार कर  रही  है

 इसलिये  केन्द्र  द्वारा  फिलहाल  सहायता  देने  का  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 शेखपुरा कौर  आसपास

 के  गाँवों  में  तथा  गढ़वा  में  पीने  के  पानी  के  प्रभाव  के  समाचार  मिले  हैं  ।

 फर्स्ट  क्लास  के  गलिहार  वाल  डिब्बों  में  परिचारक

 VEY.  श्री  सरजू  पाण्डेय  :
 क्या  रेलवे

 मन्त्री
 यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे कि
 :

 क्या  उत्तर  रेलवे  क्लास  के  गलिहारे  वाले  डिब्बों
 में  परिचारकों की  नियुक्ति

 विचाराधीन है  ;

 यदि  तो  उनकी  नियुक्ति कब  तक  हो  जायेगी  ;

 इस  पर  कितनी  धनराशि  खर्चे  होगी  ?

 रलव  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (at  शाहनवाज़  :  जी
 हाँ

 ।

 दो-तीन  महीनों  में  ।

 लगभग  ८७७४  रुपये  प्रतिमास  ।

 भ्र वक़ार  के  दिन  कोयल  का  लदान

 1२७६६.  श्री  दों  च७  फार्मा  क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (  ती  )  कया यह  सच  है  फ्री  इण्डियन  चेम्बर्स  व  कामर्स  एण्ड  इण्डस्ट्री  ने  इतवार अवकाश

 के  दिनों  कोयले  के  लदान  का  विरोध  किया  है  ;

 यदि
 तो

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार
 की

 क्या  प्रतिक्रिया  है  ;  अर

 इस  में  क्या  कदम  उठाने  का  इरादा  हैँ

 !

 मू  ग्रंग्रेची  में
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 रेलवे  मन्त्रालय सें  उप मन्त्री  स  ०  व्‌०  :  (*)  कौर  दी  फेडरेशन

 इण्यिन  WIS  कामर्स  एण्ड  इन्डस्ट्री  ने  रेलवे  बोर्ड  को  एक  पत्र  लिख  कर  इतवार  भ्र ौर  अवकाश

 के  दिनों  कोयला  लादने  में  अनुभव की  जाने  वाली  कठिनाइयों पर  प्रकाश  डाला
 साथ  ही  फे  डरेशन

 घ  यह  भी  लिखा  है  कि  १९६२  में  बंगाल  और  बिहार  के  कोयला  क्षेत्रों  में  इतवार  ग्रोवर  श्री  काश

 के  दिनो ंने  कोयले  का  पूरा  लदान  ड  है  ।  इस  प्रकार  फेडरेशन  अप्रत्यक्ष  रूप  से  यह  स्वीकार  किया  है
 कि

 उसके  पत्र  में  उल्लिखित  कठिनाइयाँ  दूर  की  जा  सकती  हैं  ।

 (7)  कोयला  व्यापार  कौर  उद्योग  से  कहा  जा  रहा  है  कि  वह  सप्ताह  के  अन्य  दिनों
 की

 भांति

 इतवार  तथा  अवकाश  के  दिनों  कोयलें  का  लदान  करें  ।  इसी  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के  प्रत्य  उपाय  भी

 विचाराधीन हैं  ।

 मेलानी  wera  को  फतेहगढ  grat  से  मिलाना

 २७६७.  att  प्रेम  कृष्ण  खन्ना  क्या  रेलवे  मन्त्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मैलानी  जंक्शन  को  रेलवे  लाइन  द्वारा  फतेहगढ़  छावनी
 से

 मिलाने  का  सरकार
 का

 विचार  कौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही की  गई  ह
 ?

 रेलवे  मन्त्रालय में उपमंत्री में  उपमंत्री  सें०  वें  :
 जी  नही ं।

 सवाल  नहीं  उठता  |

 काम  मंत्रणा  एक

 TRG.  थ्री  fret  प्रसाद  :
 कया  खाद्य

 तथा
 कृषि  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करेंगे  कि

 मंत्रालय  के  फोन  मंत्रणा  एकक  ने  १९६१-६२  में  क्या
 ठोस  सफलता  प्राप्त  की  ;

 शर

 देश  में  खाद्य उत्पादन  बयान  के  लिये  सरकार  द्वारा  किये  गये  भ्रनुसन्धानों के  परिणामों

 को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये  ?

 तथा  कृषि  मंत्रालय  म  राज्य  मंत्री  राम  सुलग  :  पौर

 एक  विवरण  सं  लग्न  है  परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या  ११२]  |

 अखिल  भारतीय  रेलवे  ् म्मिंचार  संघ  द्वारा  निरोध  सप्ताह  मनाया  जाना

 1२७६८.  श्री  प्र०  बच्  बरुआ
 :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने

 की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अखिल  भारतीय  रेलवे  कर्मचारी  संघ  ने  २४५  १९६२  से  विरोध  सप्ताह

 मनाने के  भ्र पने  निर्णय  की  सुचना  दी  है  ;

 यदि  तो  उनकी  शिकायतें  कया हैं  ;  कौर

 सरकार  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठा  रही  है  ?

 रेलवे  मंत्रालय में  उपमंत्री  (st  शाहनवाज  ax  wa  संघ

 ने  कोई  सुचनाਂ तो  नहीं  दी  किन्तु
 उसने  से

 “
 प्रतिजन-विरोधी  सप्ताहਂ  मनाने  के

 मूल  wast  में
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 निश्चय  की  अपनी  सुचना  में  इस  बात  का  जिक्र  किया  था  ।  रेलवे  प्रशासन  पर  प्रपीडन  का  जो

 आरोप  लगाया  गया  है  वह  सही  नहीं  है
 क्योंकि  १९६० में  हुई  हड़ताल  के  सिलसिले में

 लिन  लोगों  के  खिलाफ  करवाई  कीਂ  गई  वह  कड़ी  कार्रवाई  नहीं  है  ।

 कोई  विशेष कदम
 उठाने

 की आवश्यकता  नहीं  थीं  ak  सप्ताह  बीत  ही  गया

 जैसा  कि  समय  पर  कहा  गया  समद  सदस्यों द्वारा  विशिष्ट  eq  से  उठाये  गये  मामलों

 की  जांच  की  जायेगी ।

 gard  पहाड़ियों वनरोपण

 1२७७०.  थी इ०  मधुसुदन  राव  :
 क्या  खाद्य तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने

 को
 कृपा

 शय्म

 कि :

 कया  सरकार  देना  में  बाढ़  नियंत्रण  के  sare
 के  रूप  में  कुमाऊं

 पंजाब

 डियों  श्र  दि  में  वनरोपण  के  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही है  ;

 यदि  तो  योजना को  afer  रूप  दे  दिया  गया  हो
 तो  उसका  ब्योरा कया  है  ;

 और

 योजना  का  अनुमति  व्यय  कितना  है
 ?

 fara  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  सुलग
 से

 गीत  राज्यों से  जानकरी  एकत्र  की  जा  रही  है  ग्रोवर  प्राप्त  होने  पर  सभा  पटल  पर  रख  दीਂ  जायेगी |

 कुकी  उत्पाद का  विकास

 1२७७१.  थ्रो  ड्०  मधुसुदन  राव
 :  क्या  खाद्य

 तथा  कृषि  मंत्री
 यह ह  बताने  की  कपा  करेंगे

 कि  3

 देश म  कृषि  उत्पाद की  विधि  ate  विकास के  St  ATM fort
 भारतीय  कृषि  संस्था

 ने  क्या  योग  दिया है  ;  कौर

 (a)  देश  में  कृषि  उत्पाद  को  श्रमिक  अच्छा  बनाने  के  लिये  संस्था  में  इस  समय  किये  आ

 रहे  भ्र नसं घान  का ब्योरा क्या

 मंत्रालय  मसें  उप-मंत्रो  झ्  स०  att  एक  विवरण

 ग्न  |  परिझिष्ट  ३,  झनुवन्ध  सख्या  ११३]

 बड़ोदा  डिवीजन  में  मद  की  वश्तुश्रों  को  बुकिंग

 1२७७२.

 थी  वे०  जी०

 Lat  छु०  स०  दरिया  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या यह  सच ह  कि  बड़ौदा  डिवीजन में  गत  :
 ४  महीनो ंसे  मद  के  श्रन्तगंत

 जानेवाली  वस्तु ग्न ों  की  बुकिंग में  काफी  कठिनाई  अन  भव  की  जा  रही  है  ;:

 बड़ौदा  डिवीजन  में  गत
 ४  महीनों में  प्रत्येक  महीने  उक्त  मद  की  के  लिये

 कितने  ara  मांगे  गये  शौर  दिये  गये  ;  और

 मूल  भ्रंग्रेजी  में  ।
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 इस  स्थिति  को  सुधारने  के  लिये  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 रेलवे  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सें०  Fo
 :  कार्य वहन  के  कारणों से

 इस  at
 बड़ौदा  डिवीजन

 में  क  श्रेणी  की  वस्तु झ्र ों  की  बुकिंग  किसी  हद  तक  प्रभावित  हुई  ।

 महीना  लदान  महीने के  में  शेष

 वैगनों  की  संख्या  )  वैगनों की

 ’ RR  Roky  ७८७

 '६२  १८९७  9ok
 '
 ६२  eo  22&s  १२७२

 '६२  के  eo  VERN  १३०६

 बड़ौदा  डिवीजुन  में  उपलब्ध  वैगनों कीਂ  संख्या  से  शदीद मद  के  भ्रन्तगंत  भराने  वाली

 वस्तुभ्नों  का
 श्रमिक  लदान  करने

 की
 कोशिश  की  जा  रही

 नेफा  नागालेंड  श्र  मणिपुर  के  छात्रों  कों  मेडिकल  कालेजों  में  प्रणेता

 1२७७३.  श्री  स०  टो०  fag:  कया  स्वास्थ्य मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 कया  नागालैंड  ale  मणिपुर  के  पिछड़े  वर्गों  के  काफी  छात्रों  को  देश  के  मेडिकल

 कालेजों  कौर  स्नातकोत्तर  वर्गों  में  प्रवेश  दे  ने  कीਂ  कोई  विशेष  व्यवस्था है  F  भारत के

 छात्रों  के  समकक्ष  आ  सकें  ;  तौर

 यदि  तो  उसका  ब्योरा  क्या  है  अर इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही कीਂ  गई

 मंत्री  सुशीला  att  भारत  सरकार  द्वारा  संघ

 क्षेत्रों  को  जिनमें  नागालैंड  प्र  मनीपुर  के  छात्रों  को  मेडिकल  कालेजों

 में  प्रवेश दे  ने  हेतु  प्रतिवर्ष  स्थान  रक्षण  की  व्यवस्था की  जाती  है  क्योंकि  इन  राज्य्षेत्रों मे  कोई

 मेडिकल कालेज  नहीं  १९६१-६२  में  संघ  राज्य-क्षेत्रों  के  को  जिन  छात्रों

 ने  रक्षित  स्थानों  के  प्रा  धार  पर  प्रवेश  पाने  के  लिये  स्वास्थ्य  मंत्रालय  को  आवेदन  किया  तथा  जिन्हों  ने

 इन्टरमीडियेट  साइंस  ग्रूप  )  में  या  भौतिक  शास्त्र  प्र  जैविकी  कीਂ

 कक्ष  परीक्षा  में  कम  से  कम  vy %  qa  प्राप्त  किये थे  उन  सभी  को  मेडिकल  कालेजों  में

 प्रवेश  दिया  गया  ।  कालेजों  में  स्थान  उपलब्घ  होने  पर  अनुसूचित  जातियों  जातियों  के  छात्रों

 को  ४०  %  अंक  प्राप्त  होने  पर  प्रवेश  दिया  गया  ।

 १९६२-६३  के  विद्या  सम्बन्धी  वर्ष  में  हिमाचल  श्रीमान  अर

 निकोबार  लवकद्वीव  मिनिकाय  atic  श्रमी नदी वी  नेफा  कौर  गोधरा  के  छात्र

 श्र
 छात्रा प्र ों  को  प्रवेश  देने  के  लिये  निम्नलिखित  मेडिकल  कालेजों  में  स्थान  रक्षित  किये  गये

 हैं  :--

 क्रमांक  मेडिकल  कालेज  का  नाम

 श  मेडिकल  वारंगल  |

 गुन्टूर  मेडिकल  गुन्टूर  ।

 रे  मेडिकल  कालेज  काकीनाड़ा  ।

 मल  =  में  ।
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 ara  मेडिकल  डिब्रूगढ़  |

 %  मेडिकल  गोहाटी  ।

 दरभंगा  मेडिकल  लहरिया  सराय  ।

 लेडीਂ  हार्डिंग  मेडिकल  नई  दिल्‍लो  ।

 मौलाना  ग्रा ज़ाद  मेडिकल  नई  |

 एम०  पी०  शाह  मेडिकल  जामनगर  |

 20  मेडिकल  जबलपुर  |

 ११  मेडिकल  भोपाल  |

 मेडिकल  मद्रास  | १र

 मेडिकल  मनीपाल  ।

 28  मेडिकल  अमृतसर |

 १५  मेडिकल  पटियाला  |

 र्  मेडिकल  पांडुचेरी  ।

 29  एस०  एम०  एस०  मेडिकल  जयपुर  |

 ङ्घ  मेडिकल  भ्रामरी  |

 बांकुरा  सम्मिलन  मेडिकल  बांकुरा
 |

 २०  मेडिकल  कलकत्ता  |

 र  नील रतन  सरकार  मेडिकल  कलकत्ता  |

 श्रे  मेडिकल  श्रीनगर  |

 दिल्‍ली  को  छोड़कर  aaa  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  छात्रों  के लिपे  इन  मेडिकल  कालेजों  में

 स्थान  रक्षित  करने  के  लिये  सभी  संभव  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  ।  किन्तु  इन  रक्षित  स्थानों  का  पुरा

 उपयोग  करने के  लिपे  इन  संघ  राज्य-्षेत्रों  से  योग्यता-प्राप्त  छात्र  पर्याप्त  संख्या  मे  नहीं  ms

 जहां  तक  स्नातकोत्तर  पाठ्यक्रमों  का  सम्बन्ध  सनीपुर  शादी  के  छात्रों

 के  लिये  कोई  विशेष  रक्षण  नहीं  है  ।  भारत  सरकार  को  न्द्रीय  चयन  समिति  द्वारा  इन  क्षेत्रो

 से  आवेदन  करने  वाले  छात्रों  के  मामलों  पर  सदा  उचित  यान  दिया  जाता  है  ।

 रिहंद  जल  विद्युत  योजना

 २७७४.  श्री  रामस्वरूप  :  क्या  सिचाई
 कौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रिहाई  जल-विद्युत  योजना  से  विद्युत  उत्पादन  व्यय  क्या  है  ;

 बिड़ला
 श्रल्यूमोनियम  मुड़घेवा

 को
 विल्लो

 देने  की  दर
 प्रति  यूनिट  कितनी

 निश्चित  की  गई  है
 ;  अर

 मूल  प्रंग्रेजी  में  ।
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 फ्ग्तत  साधारण  को  प्रकाश  तथा  शक्ति  प्रयोग  के  लिये  प्रति  यूनिट  कया  दर  निर्धारित

 की  गई  ह
 ?

 सिचाई  शर  विद्युत  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  | है... |

 १६२  रुपये  प्रति  किलोवाट  प्रतिवर्ष  ।

 १६६  रूपये  प्रति  किलोवाट  प्रतिवर्ष ।

 प्रकाश के  लिये  नये  पैसे  प्रति  यूनिट  ।

 शाक्ति  के  लिये  — 2k  नये  पसे  प्रति  यूनिट ।

 रात्रि  विमान  सेवा  का  फिराना

 1२७७५.  शो  - ५  का०  भट्टाचायं  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 wat कि

 क्या  दिल्‍ली से  बम्बई  ्र  मद्रास  तथा  इन  स्थानों  से  दिल्‍ली  के  लिये

 इंडियन  एयरलाइन्स  कारपोरेशन  की प्रस्तावित  सीधी  रात्रि  सेवा  के  लिये  किराये में  कोई  परिवर्तन

 किया  जायेगा  ;

 यदि
 तो  इस

 समय  नागपुर
 होकर  चलने वाली  सेवा  के  किराये

 ग  हुसना  में
 यह  परिवर्तन  किस  प्रकार  का  हूँ  ;

 श्र

 क्या  उक्त  स्थानों  के  लिये  रात्रि  सेवा  के  विमानों  प्रस्थान  के  वर्तमान  समय  में  कोई

 परिवर्तन  किया  जायेगा  ?

 कारपोरेशन परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में  wq-wat  अहमद  मुहोउद्दोन )

 के  फिलहाल  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 कार पो  रोशन  के  विचाराधीन  है  ।

 ari  जिले  में  द्र बेद वर घाट  का  जीर्णोद्धार

 1२७७६.  wl  स्नक  Ato  चतुर्वेदी  कया  सिचाई
 att

 बिद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे

 कि

 क्या  केन्द्रीय  संरकार  अथवा  जल  ae  विद्युत  ग्रा योग  को  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से

 आगरा  ज़िले  में  स्थित  द्र वेद् वर  घाट  के  जीर्णोद्धार  ate  पुर्ननिर्माण  का  प्रस्ताव प्राप्त  हुया

 है  ;

 यदि  तो  क्या  प्रस्ताव  मंजूर  कर  लिया गया  है  ;  ग्राम

 यदि
 तो

 इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 सिचाई  पौर  विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रमदान )  नहीं ।

 (a)  और
 प्रश्न  उत्पन्न नहीं  होते  ।

 मूल  भ्र ग्रेजी  में
 मे
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 स्वास्थ्य  मंत्री  के  विवेकाधीन  निजी  कोष

 1२७७७.  गोमती  रेणुका  बड़कटकी  :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  के  विवेकाधीन कोष  से  PEE V—EIT में  स्वेच्छा  से  काम  करने

 संस्थापकों  शर  व्यक्तियों  को  कुल  मिलाकर  ¥,00,000  रु०  के  अनुदान  दिये

 गय े;

 यदि  तो  ये  अनुदान किस  आधार  पर  दिये  जाते हैं  कौर

 किस  प्रकार  का  कार्य करने  वाली
 संस्थायें

 अझर  संगठन  इस  प्रकार  की  सहायता  प्राप्त

 कर  सकती हैं  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  सुशीला  हों ।

 शर  स्वास्थ्य  मंत्री  के  विवेकाधीन कोष  से  अनुदान  मंजूर  करने
 के  बारे  मे  नियमों

 की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखी  जाती है  परिशिष्ट  ३,  च  संख्या  Pe2v] | |

 भारत  में  मेडिकल दिक्षा

 TRV.  थी  रेणुका  बड़कटकी :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  मेडिकल  शिक्षा  पर  होने  वाले  अधिक  व्यय
 को

 कम  करने  के  बारे  में  हाजरा

 समिति  न  कया  सिफ़ारिशों  की

 ये  सिफारिशें  कितने  राज्यों  ने  कार्यान्वित  की  हें  कौर  उन  के  नाम  क्या  कौर

 इसके  फलस्वरूप  व्यय  में  कितने  प्रतिशत  कटौती  हुई  है
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  :  करनेल  बी०  एन०  हाजरा  के  सभापतित्व

 में  नियुक्त  विशेषज्ञ  समिति  की  मुख्य  सिफारिशें  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  हैं  ।  परिशिष्ट  ३,

 झअझनयन्ध ब्या  सख्या  224]

 श्र  विशेषज्ञ  समिति  की  सिफ़ारिशों  मार्गदर्शन  ak  अ्रावश्यक  कार्यवाही

 के  लिये  सभी  राज्य  सरकारों  aire  दिल्‍ली  प्रशासन को  भेज  दी  गयी  हैं  शौर  वे  उन  पर  विचार  करके

 जहां  कहीं  सम्भव  व्यय  को  कम  करेंगी  |  चूंकि  मेडिकल  शिक्षा  एक  राज्य  विषय  है  इसलिये

 तीसरी  पंचवर्षीय  योजना वधि  में  मेडिकल  कालेजों  की  स्थापना/विस्तार  पर  विचार  करते  समय

 विशेषज्ञ  समिति  की  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  करना  राज्यਂ  सरकारों  पर  निर्भर
 करता

 डाक  तथा  तार  विभाग  के  फर्मचा  रियों  के  चिकित्सा  सम्बन्धी

 am.  बिल

 1२७७९.  श्रीमती  रेणुका  बड़कटकी  :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 (#)  क्या  यह  सच  है  कि  डाकघरों  के  प्रधान  कर्मचारियों  को  एम०  बी०  बी०  एस०

 डाक्टरों  के  नुस्खे के  ग्रनुसार  की
 गई  चिकित्सा  पर  हुए  व्यय  के  बिल प्रतिपूर्ति के  लिये  प्रस्तुत  नहीं

 करने  दिये

 eT  EE  Ne  Se  es  ny,

 waist  में
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 क्या  यह  भी  सच  है  कि  गोहाटी  स्थित  कर्मचारियों द्वारा  प्रस्तुत  किये  गये

 ऐसे
 बिल

 भुगतान  के  लिये  मंजूर  नहीं  किये  कौर

 क्या  tar  कोई  सरकारी  परिपत्र  है  जिसके  भ्रनसार  अल्प  are  वाले  कर्मचारियों  को

 एम०  ato
 बी

 ०  एस०  स्तर  से  कम  योग्यता  वाले  डाक्टरों  के  नुस्खे  प्रस्तुत  करने  के  लिये  कहा

 गया है  ?

 तथा
 सचार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  भगवती )  यदि  माननीय  सदस्य

 का  निदेश  गर-सरकारी  डाक्टरों  से  है  तो  यह  बात  ठीक  सरकारी  कर्मचारियों  के  चिकित्सा  व्यय

 के  बिलों  की  प्रतिपूर्ति तभी  की  जाती  है  जबकि  उन्होंनें किसी  अधिकृत  डाक्टर  चाहे  वह  एम  ०  बी ०

 बी०  एस०  हो  या  चिकित्सा  करवाई  हो  ।

 गोहाटी  के  कर्मचारियों  से  एक  शिकायत  प्राप्त  हुई  है  जिसकी  जांच  की  जा  रही  है  ।

 नहीं
 |

 रेलवे  यार्ड  में  झाँसी  में  कार्य  करने  वाला  भ्रन्तरज्य  गिरोह

 Reso.  थी  भक्त  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है
 कि

 झांसी  के  रेलवे  ्  में  एक  भ्रन्तर्राज्यीय  गिरोह  का  पता  लगा  दू

 ग  वैगनों  के  लेबल  बदल  कर  उन्हें  निर्दिष्ट  स्थानों  के  बजाय  wea  स्टेशनों  को  भिजवाता

 (@)  क्या  इस  तरह  की  खबरें  भारत  के  किसी  न्य  स्टेशन  सेਂ  भी  मिली

 यदि  तो  ऐसे  व्यक्तियों  को  दण्ड  दिलाने  व  पुरी  चौकसी  रखने  के  बारे  में  कौन  सी

 विशेष  कार्यवाही की  जा  रही  है  ?

 रेलवे  मंत्रालय में  उप-मंत्री  शाहनवाज  ate  यद्यपि  इस  तरह  के

 कुछ  मामलों  का  पता  चला  है  जिन  में  माल-डिब्बों  को  उनके  निर्दिष्ट  स्थानों
 की

 बजाय  दूसरे  स्थानों

 को  भेज  दिया  गया  लेकिन  किसी  ऐसे  अन्तर्राज्यीय गिरोह  की  रिपोर्ट  नहीं  मिली  है  जो  रेलों  में

 शर  खासकर  झांसी  are  में  सक्रिय  हो  ।

 रेलवे  सुरक्षा  दल  के  आदमी  सभी  महत्वपूर्ण  ae  बड़े  पार्को  में  तैनात  हैं  जो  चौबीस  घंटे

 इस  बात  की  चौकसी  रखते  हें  कि  वार्डों  में  कोई  भ्रनघधिकृत  काम  या  उठाईगीरी  न  होने  पाये  ।  रेलवे

 पुलिस प्रौढ़  रेलवे  के  अपराध  गुप्तचर्या  कर्मचारी  भी  एसे  क्षेत्रों  में  बड़ी  निगरानी  रखते  हैं  जहां

 भ्रपराघों  की  अझादांका  रहती है

 हुबली  शोलापुर लाइन  पर  रेलवे  क्रासिंग

 1२७८१  श्री  स०  ब०  पाटिल
 :

 व्या
 रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 दक्षिण  रेलवे  के  हुबली-शोलापुर  लाइन  में  कितने  रेलवे  क्रासिंग  हैं

 उपर्युक्त  लाइन  पर  पहली  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रारम्भ  से  कितने  ऊपरी/नीचे  के  पुल

 बनाये

 कया  सरकार  को  मालूम  है  कि  हुबली-दयोलापुर लाइन  पर  (१)  श्रन्नीगेरी  (२)  होल

 न  (3)  (४)  (  ५)  (६)  तेलागी  प्लोर  (७)  बीजापुर  में  रेलवे

 काट  अकसर  वद  हो  जाने  के  कारण  %) aT atirat  को  कितनी  कठिनाई  होती नवविधा

 मूल  मंत्रीजी  में
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 क्या  सरकार  ने  उपर्युक्त  स्थानों  पर  ऊपरी  या  नीचे  के  पुलों  की  लागत  का  सर्वेक्षण

 किया  कौर

 यदि  तो  यह  काम  कब  शुरू  किया  जायगा

 मंत्रालय  में  उपमंत्री  सें०  वें०  १७३  (Tq-eTFaT FT को

 छोड़  ।

 कोई  नहीं  ।

 बीजापुर  के  पास  लेवल  afar  को  छोड़कर  जहां  से  रेल  यात्रियों के  गुजरने  की

 जरूरत  श्र  सुरक्षा  के  कारणों  से  किसी  हद  तक  सड़क  यातायात  को  रोकना  श्रीनिवास  किसी

 लेवल  क्रासिंग  के  सम्बन्ध  में  श्रम्यावेदन  प्राप्त  नहीं  हुए  हैं  ।

 wt  (=)  लेवल  pita  की  ऊपरी/नीचे  के  पुल  बनाने  की  योजनायें  राज्य  सरकार

 को  प्रस्तुत करनी  पड़ती  हैं  ।  जहां  कहीं  राज्य  सरकारें  सिफारिश  करती  हैं  ate  निर्माण  कार्य  की

 लागत  में  हिस्से  के  लिए  राज्य  योजनायें  धन  की  व्यवस्था  करती  रेलवे के  निर्माण  काय

 आरम्भ  करने  के  लिए  सदा  Tare  रहती  है  ।

 बीजापुर के  पास  १  १४/३-४  मील  पर  वर्तमान  लेवल  क्रासिंग  की  जगह  पर  ऊपरी  पुल  च्

 की  सिफारिश मंसुर  सरकार  ने  PEGR  में  की  है  are  निर्माण  कार्य  का  अनुमान  स्वीकृत  हो

 चुका है  ।  राज्य  सरकार  के  परामर्श  से  निर्माण  कार्य  किये  जाने  की  योजना  बनायी  जा

 रही है  ।

 बीजापुर  में  तार  इंजीनियरिंग  सब-डिवीजन

 1२७८२.  श्री स०
 ह ५

 पाटिल  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  मैसुर  राज्य  में  बीजापुर  में  तार  इंजीनिरिंग  सब-डिविजन  बनाने

 की  बहुत  अधिक  मांग  है

 यदि  तो  यह  मांग  पुरी  करनें  के  लिये  सरकार  क्या  कार्यवाही  कर  रही  है
 ?

 संचार  मंत्रालय में  उप  मंत्री  बीजापुर  में  तार

 इंजीनिरिंग  सब-डिविजन  बनानें  की  एक  योजना  कभी  हाल  में  मैसूर  सकील  के  पोस्टमास्टर-जनरलਂ

 से  प्राप्त हुई  थी  ।

 इस  योजना  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 | ससुर  राज्य  में  डाक  तार  सुविधा

 1२७८३.  थी  स  ०  ब०  पाटिल  क्या  परिवहन तथा  संचार  मंत्री  बताने  की  छपा
 करेंगे कि

 (#)  मसूर  राज्य  में  ऐसे  कितने  गांव  हैं  जहां  डाकखाने नहीं

 (=)  मसुर और  राज्य  में  ऐसे  कितने  तालुके
 हैं  जहां  टेलीफोन  सुविधाएं हैं  प्र

 नहीं

 am
 रुए  बहा  के  लिए  तीसरी

 पर चटर्जी  ये  जना  में
 क्या  कार्यक्रम  है

 ?

 भ्रंग्रेजी में

 \
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 तथा  संचार  मत्रालय  में  उप  मंत्री  भगवती  )
 are

 विवरण

 सभा  पटल  पर  रखा  जाता है  ।  परिशिष्ट  ३,  ध्रनुबन्ध  संख्या  ११६]

 २,७००  १३०  नये  लम्बी  दूरी  के  सार्वजनिक टेलीफोन  कार्यालय  कौर

 ११५  नये  टेलीफोन  wade  खोलने  का  विचार है  ।

 नौवहन

 1२७८४  श्रोतों  सावित्री  निगम  क्या  परिवहन तथा  संचार  मंत्री  १७  १९६२

 अतारांकित प्रदान  संख्या  POY  दे  उत्तर के  सम्बन्ध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  नौवहन  ऋण  प्राप्त  करने  के  लिए  भ्रत्दमान  निकोबार  द्वीप  समूह  के  मैसेज

 करार  कजी  निकट  कम्पनी  द्वारा  रेहन  रखे  गये  परिसम्पद  उस  फर्म  द्वारा  भारत  के  राज्य

 चर

 की  ices

 था

 कलकता  शाला  से  लिप  गए  दम
 त

 थो

 न्तग्ररस्त  है  और

 ऋण  की  मुख्य  शर्तें  क्या  हैं  अदायगी  का  किश्तों  की  अवधि  are

 सास कर ब्याज  की  दर  क्या है  ?

 तथा  संचार  मंत्रालय  सें  नौवहन  मंत्री  राज  जी  नही ं।

 फिर  भी  यह  स्पष्ट  बताया  जा  सकता  है  कि  नौवहन  विकास  निधि  समिति  मे  श्री  arco  आईजी

 जावेद  एण्ड  कम्पनी  (  )  लिमिटेड
 को  जो  नौवहन  व्यापार  चलाने

 के  लिए  १६६०  में

 एक  कम्पनी के  रूप  में  कायम  की  गयी  कर्ण  दिया था  ।  यह  कम्पनी  कार  प्राकूजीਂ  जावेद

 एण्ड  कम्पनी  नामक  साझेदारी  कम्पनी
 जो  नौवहन को  छोड़  कर  दुसरा  व्यापार  करती  बिल्कुल

 अलग है  ।

 नौवहन  विकास  निधि  समिति  द्वारा  इस  कम्पनी  को  दिये  गये  €  .  २०  लाख  रुपये  के

 की  मुख्य  मत  बताने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  परिशिष्ट  २,  झनुवन्ध  संख्या

 ११७]

 सफदरजंग  मकबरे  दे  निकट  दि  प०  qo  [

 श्री  भक्त  ददन
 ROGR

 शी  दीनन  भट्टाचार्य

 सक  क
 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  यह  सच  है
 कि  २२  १९६२  शाम  को  एक  डी०  clo  Fo  बस  सफद  रंग

 मकबरे की  दीवार  के  साथ  टकरा  गई  जिसके  फलस्वरूप  ११  व्यक्ति  घायल  हुये  जिसमें  से  चार  की

 हालत  बड़ी  भ्  बताई  जाती  है  ;

 यदि  तो  दुर्घटना  किन  परिस्थितियों  में  हुई  क्या  इसका  ब्यौरा  बताने  वाला  एक

 विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जायेगा  ;  कौर

 सही  कारणों  की  जांच  करने  के  नद  प्रपरार्ध  व्यक्तियों  को  दंड  देने  शौर  घायल

 व्यक्तियों  को  प्रतिकर  देने  के  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है
 ?

 <)
 SF ६  )  से  घटना परिवहन  तथा

 संचार  मंत्रालय
 में  नौव हन

 मंत्री  राज  बहादुर

 का  व्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 pra  अंग्रेजी  में
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 )

 विवरण

 यह  सत्य  है  कि  २२  १९६२  की  दाम  को  सफदरजंग  मकबरे  के  बास  दिल्‍ली

 ae  की  एक  बस  दुघेटनाग्रस्त  हो  गयी  थी  ।  इस  बस  का  अगला  हिस्सा  हवाई  की  चाहर  दीवारी

 छे  पास  नाली  को  पार  कर  दीवार  से  टकरा  गया  था  ।

 इस  gen  में  ग्यारह  आदमियों  को  चोटें  आराई  ।  इनमें  से  सात  श्रादसियों  को  सफद  रंग

 अस्पताल  में  प्राथमिक  चिकित्सा  दी  गयी  ।  केवल  चार  आदमी  भ्र स्प ताल  में  रोके  गये  ।  इनमें  से  दो

 को  दूसरे  दिन  कौर  बाकी  दो  को  २८  भ्र ौर २६  PERR  को  अस्पताल से  छोड़ा  गया

 इस  दुर्घटना में  ग्रस्त  ६७५  do  की  बस  करबला  के  पास  जोरबाग  बस  स्टाप  से  सवारियों

 को  लेकर  विनय  नगर  की  तरफ  जा  रही  जब  यह  जोर  बाग  सड़क  प्रौढ़  महरौली  सड़क  के  चौराहे

 की  तरफ  जा  रही  थी  तो  कहा  जाता  है  कि  ड्यूटी  पर  खड़े  पुलिस  कांस्टेबिल  द्वारा  इधर  का  ट्रे  फिक

 बन्द  कर  दिया  गया  था  क्योंकि  उसने  महरौली  सड़क
 पर

 का  सीधा  ट्रैफिक चालू  कर

 ड्राइवर  का  बयान  है  कि  उसने  बस  में  ब्रेक  लगाये  लेकिन  उसने  देखा  कि  ब्रेक  ठीक  तरीके से  काम  नहीं

 कर  जिसका  परिणाम  यह  gat  कि  उसके  द्वारा  बस  नहीं  रोकीਂ  जा  सकी  कौर  यह  महरौलीਂ  सड़क

 को  पार कर  हवाई  प्र्  की  तरफ  चली  गयी  ।  इस  बस  HT  बरगला  हिस्सा  हवाई  प्री

 दीवारी  के  पास  की  नाली  को  पार  कर  गया  प्रौढ़  इस  दीवार  के  एक  भाग  को  गिरा  कर

 बस रुक  गई  |

 कहा  गया  है  कि  इसके  बाद  मोटर  वेहिकल  इंस्पैक्टर के  द्वारा  डिपुटी  सूर्या  रेटेंडेंट श्राफ  पुलिस

 (Zft )  कौर  दिल्ली  परिवहन  के  दो  इंजीनियरों  के  सामने  बस  की  जांच  की  गयी  atc  बस॑  के  ब्रैंको

 को  दुरस्त पाया  गया

 इस  मामले  में  पुलिस  तहकीकात कर  रही  है  ।

 जहां  तक  मुहाविरे का  संबंध  संबंधित  व्यक्तियों  को  मोटर  ेहिकल्स  एक्ट  १९३९  ग्रन्तगंत

 मोटर
 ऑक्सीडेंट्स

 केस  दिल्ली  को  इसके  लिये  निवेदन  पत्र  देना  होता  है  ।

 कोसी  परियोजना  में  रेलवे  लाइन  को  varsat

 S  शी  प्रिय  गुप्त
 1२८८६.

 १  शी  गेयोन्द्र  झा
 :

 क्या  क्या  सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  कोसी  नदी  परियोजना  के  लिये  बनायी  गयीਂ  वर्तमान  रेलवे  लाइन

 कोसी  परियोजना  पुरी  हो  जाने  के  बाद  उखाड़  देने  का  सरकार  का  विचार  है  ;  और

 बेरोजगार  होने  are  मजदूरों  को  दूसरा  काम  दिलाने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गयी

 सिंचाई  शौर  विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कोसी  परियोजना  रेलवे

 RERy¥  तक  निर्माण  कायें  के  लिये  आवश्यक  होगी  ।  उसके  बाद  उस  रेलवे  लाइन  को  नैरोलेक से  मोटर

 गेज  में
 बदलकर

 उसका  उपयोग  करने  के  oer  की  छानबीन  रेलवे  बोर्ड  कर

 भी  प्रदान  उत्पन्न नहीं  होता  ।
 ह

 मूल  अंग्रेजी  में



 VYIXR  गु  ,  ७  RERR

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  का  विषय  दिल्‍ली  नगर  निगम  के  भवन  में

 ATT का  लगना

 शी  वॉरियर  नियम  १५७  के  श्रन्तगंत  मैं  गह-कार्य  मंत्री  का  निम्नलिखित

 नीय  लोक  महत्व के  विषय  की  प्रो  ध्यान  दिलाता  हूं  कौर  प्रार्थना  करता  हूं  कि  वे  इस  संबंध  में  वक्तव्य

 हूँ

 ६  १९६२  को  श्राग  लगने  से  नाम  की  बहुत  सी  फाइलें  नष्ट

 हो  गईं ।

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  कल  लगभग  ६  १०  म०  Fo  टाउन  हाल

 मंजिल  के  बरामदे में  जगह  घेर  कर  बनाये  हुये  दो  कमरों  में  जिन  में  लकड़ी  के  पार्टीशन  लगे

 हैंग  मे

 और

 तीन  rots  के  पटलों

 को

 झाग  चग  गई

 |

 उन  कमरों  में  नगरपालिका  er  कार्यालय
 दौर  निगम  के  इंजीनियर  रंग  विभाग  का  कुछ  भाग  था  |

 लगनेਂ  की  सूचना  मिलने  के  दो  मिनट  के  अन्दर  बुझाने  वाले  इंजन  घटनास्थल  पर

 पहुंच  गये  ।  सात  भाग  | हुद; |  वालें  इंजन  काम  में  लगे  |  लगभग  शाम  को  ६/३०  तक  झाग  पर

 काबू  पा  लिया  गया  यद्यपि  कुछ  मिनट  कौर  धघूंश्रा  निकलता  रहा
 ।

 जान  की  कोई  हानि  नहीं  हुई  कौर

 कोई  व्यक्ति  घायल  नहीं  हुआ  |

 मेजों  अलमारियों में  कौर  कों  में  हुईं  कई  फाइलों  को  भाग  से  हानि  यह

 लगाने  के  लिये  कि  कितनी  फाइलों  को  हानि  हुई  उनकी  छोटी के  लिये  कार्यवाही की  जा  रही

 है  ।

 निगम  के  उपायुक्त  वहां  शीघ्र  पहुंच  गये
 ।

 उसके  शीघ्र  बाद
 निगम

 के  आयुक्त

 फोरम  धघ्याय क्त ज  प्रौढ़  क्य  पदाधिकारी वहां  झा  गये  ।  पुलिस  भाग  की  जांच कर  रही

 वॉरियर  :  इस  मौसम  में  ७ दल्ली  में  प्राग  की  घटनाएं  प्रतीक  लगने  का  क्या  कारण  है
 ?

 शी  दातार  :  हम  इस  वर्ष  बहुत  लगने  के  कारण  की  जांच  कर

 थनी  हरि  विष्णु  कामत  )  शब्द  पर  इतराज

 jeer  महोदय  :  इस  शब्द का  अशुद्ध  प्रयोग  किया  गया  ।  ऐसा  नहीं  क'रना  चाहिये  था  ।

 श्री  राम  सेवक यादव  :  कया  यह  सही  है  कि  चूंकि  फायर  ब्रिगेड  ठीक  से  कामਂ  नहीं

 इसलिये  समय  पर  नहीं  बुझाई  जा  सकी
 ?

 थी  दातार  :  यह  बात  सही  नहीं  है  ।  फायर  ब्रिगेड  फौरन  वहां  गया  कौर  जहां  यह  Afa-

 कांड  हुआ  वहां  पांच  मिनट  के  पहले  इंजिन  गये  थे  (  श्रन्तर्बाधा )  ।

 थी  त्यागें  :  क्या  उनको  भाग  का  एडवांस  नोटिस  मिल  गया  था

 कछ  माननीय  सदस्य  :  भाग  लगने  से  पांच  मिनट  पहले  कसे  गये
 ?

 श्री हेम  बुझा  :  भाग  लगने  के  पांच  मिनट  पहले झाग  बुझाने  वालें  इंजन

 कसे  पहुंच गये  ?

 मूल  wast  में



 ३७  १८६८४  )  समितियों  के  लिये  CERI

 झष्यक्ष  महोदय
 :  मिनिस्टर साहब  का  मतलब  श्राग  लगने  से  पांच  मिनट  पहले  टेलीफोन

 करने  के  पांच  मिनट  बाद  है
 ।

 सभा  पटल  पर  रखें  गये  पत्र

 यातायात  सम्बन्धी  श्रन्तर्राण्ट्रीय  afar

 ate  संचार  मंत्रालय  में  मंत्री  राज  मैं  भारत  सरकार  द्वारा

 समर्थित  १९४९  के  सड़क  यातायात  संबंधी  श्रन्तर्राष्ट्रीय  अभिसमय  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर

 रखता  g
 ा  |

 में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  eto  १८१/६२]

 राष्ट्रीय
 जल

 संभरण  तथा  सफाई  समिति  का  प्रतिवेदन

 स्वास्थ्य  मंत्री  सुशीला  मैं  राष्ट्रीय  जल  संभरण  तथा  सफाई  समिति  का

 श्रतिवेदन  (१९६०-६१)  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखती  हुं  ।

 पस्त कालब  में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  ठी ०  १८२/६२]

 उर्वरक  नियंत्रण  चतु  संशोधन

 feta  att  कृषि  dared  में  राज्य-मंत्री  राम  सुलग  में  अत्यावश्यक पद्य

 QO YY at ITT की  धारा  ३  की  उपधारा  (६)  के  अन्तर्गत  दिनांक  २६  १९६२  की  अधिसूचना

 संख्या  जी०  एस०  कार  ७१३  में  प्रकाशित  उर्वरक  चतुर्थ  संशोधन  १९६२  की

 शुक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं
 ।

 में  रखी  गई  ।  द  खिल  संख्या  एल०  टी ०  १८३/६२]

 a

 समितियों  के  faa  निर्वाचन

 प्राक्कलन
 समिति

 भसीन-कायम  मंत्री  सत्य  मारा
 मैं  यह  प्रस्ताव  करता  हूं  :--

 इस  सभा  के  सदस्य  लोक-सभा  के  प्रक्रिया तथा
 कार्य  संचालन  संबंधी  नियमों

 के  नियम  ३११  के  उप-नियम  (१)  द्वारा  अपेक्षी  रीति  ३०

 १९६३  को  समाप्त  होने  वाली  अवधि  के  faa  प्राक्कलन  समिति  के  सदस्यों

 के  रूप में  काम  करने  a  fat  अपने में  से  ३०
 सदस्य  चुनें  ।'...

 fora  महोदय
 :

 प्रदान  यह  है
 :

 इस  सभा  के  सदस्य  लोक-सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य-संचालन  संबंधी  नियमों

 रीति  से SUNT है  १५  Aly
 के

 नियम  ३११  के

 oo-frae
 (१)

 ढारा
 अपेक्षित  ३०  १९६३

 मूल  अग्रेजी  मे



 Y¥R¥  सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  के  बार  में  ७  PERN

 [at  सत्यनारायण
 .

 को  समाप्त  होने  वाली  अवधि  के  लिये  प्राक्कलन  समिति  के  सदस्यों  के  रूप
 में

 काम

 करने  a  लिये  wat  में  से  ३०  सदस्य  चुनें  Iਂ

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 लॉक  लेखा  समिति

 pert  सत्य  नारायण  मैं प्रस्ताव  करता  हूं

 इस  सभा  के  सदस्य  लोक-सभा  के  प्रक्रिया  तथा  ara  संचालन  संबंधी  नियमों

 के  नियम  Ro€  के  उप-नियम  (१)  द्वारा  अपेक्षित  रीति  से  ३०

 १९६३  को  समाप्त होने  वाली  अवधि  के  लिये  लोक  लेखा  समिति के  सदस्यों

 के  रूप में  काम  करने  के  लिये  अपने  में  से  १५  सदस्य  चुनें  पै

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  ‘yeaa  प्रस्तुत  हुआ

 fart  सुरेन्द्र  नाथ  द्विवेदी  :
 )

 :  मेँ  जानना  चाहता  हूं  कि
 क्या  सरकार ने

 fay

 कर  लिया  है  कि  लोक  लेखा  समिति  के  सभापति  विरोधी दल  से  होंगी

 अध्यक्ष  महोदय  :  ग्रा पने  सरकार  का  घ्यान  उस  ग्रोवर  दिला  दिया  इस  प्रस्ताव  का

 उस  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 प्रश्न  यह  हैਂ

 इस  के  सदस्य  लोक-सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  सोचा  नन  सम्बन्धी  नियमों

 के  नियम  Rok  के  उपनियम  (१)  द्वारा  अपेक्षा  त  रीति  से  30

 १९६३  को  समाप्त  होने  वाली  अवधि  के  लोक  लेखा  समिति

 के  सदस्यों  केप में  काम  करने  के  लिये  में  से  १४  सदस्य  चुनें
 ी

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 eo

 सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  के  बारे  में

 प्री  हरि  विष्णु  कामत  )  :  महोदय ,  क्या  सरकारी  उपायों  सम्बन्धी  समिति

 बनाने
 के

 सम्बन्ध
 में

 कोई
 निर्णय हुआ

 है  ।

 पश्रष्यकष  महोदय :  श्राप  मेरे  पास  झ्राजायेगा  अभी  सूचना  दे

 fart  हरि  विष्णु  कामत  :  सदन  को  जानकारीਂ के  लिए

 अध्यक्ष  महोदय
 :  इसका  सदन  के  सामने a  कार्यवाही  है  उस  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं

 मूल  ast  में



 १७  Iaoe  श्रतुदानों  की  मांगें  BER

 लोक  लेखा  समिति  के  साथ  राज्य  सभा  के  सदस्यों  को  सम्बद्ध  करने  के  बारे  में

 |  सत्य
 नारायण  सिंह  में  प्रस्ताव पेश  करता  हूं

 क  यह  सभा  राज्य  सभा  से  सिफारिश  करती है  कि  वह  इस  सभा की  लोक  लेखा

 समिति  के  साथ  ३०  अप्रैल  ge RR HT को  समाप्त  होने  वाली  भ्र वधि  के  लिये

 सम्बन्ध करने  के  राज्य  सभा  से  सात  सदस्यों  को  नाम-निर्दिष्ट  करने के

 लिये  सहमत  हो  प्रौढ़  राज्य  सभा  द्वारा  इस  प्रकार  नाम-निर्दिष्ट  किये  गये

 सदस्यों के  नाम इस  सभा  को  बताये |

 treat  महोदय  प्रश्न  यह  है

 यह  सभा  राज्य  सभा  से  सिफारिश  करती  है  कि  वह  इस  सभा  कीਂ  लोक  लेखा

 समिति  के  साथ  ३०  १९६३  को  समाप्त होने  वाली  वधि  के  लिये  सम्बद्ध

 करने  के  लिये  सभा  से  सात  सदस्यों  को  नाम-निर्दिष्ट  करने  के  लिये

 सहमत  हो प्र ौर  राज्य  सभा  द्वारा  इस  प्रकार  नाम-निर्दिष्ट  किये  गये  सदस्यों

 के  नाम  इस  सभा  को  बताये  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 a  ee

 भ्रनदानों  की  माग--जारी

 श्रम  कौर  रोजगार  सन्दली--जारी

 थ्रध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  श्रम  बौर  रोजगार  मंत्रालय
 की  मांगों  पर  अराग  विचार

 आरम्भ  कर  रहे  श्रीਂ  झा  प्रेरणा  भाषण  जारी  रखें

 fat  ae  नगर  )  :  प्रौद्योगिक  सम्बन्धों  में  सुधार  केवल  सरकार  द्वारा  नहीं

 लाया  जा  सकता  ।  स्वतंत्र  ae  लोकतंत्रीय  समाज  में  यह  मुख्यतया  प्रबन्धकर्ताप्रों
 ate

 मज़दूरों  द्वारा  लाया  जा  सकता  है  |

 सरकार  ने  मजदूरों  की  शिक्षा  के  लिए  कार्यक्रम  आरम्भ  किया  है  ।  इस  समय  कामिक

 संघ  भ्रात्दोलन उन  लोगों  के  हाथों  में  है  जो  मजदूर  नहीं  परन्तु  मजदूरों  का

 कल्याण  चाहते  नहीं  होना  चाहिये  ।  मजदूरों को  स्वयं यह  काम  करना

 इस  काम  को  करने  के  लिये  उन्हें  ट्रेनिंग  faery  चाहिये  ।

 कल  माननीय  श्रम  मंत्री ने  कि  मजदूरों  के  सामाजिक  ake  झ्राधिक  विकास  के

 लिए  मज़दूरों  को  कल्याण
 के  काम  के  लिए  कौर  सहकारिता इत्यादि  आन्दोलनों  में  भी

 ट्रेनिंग  देनीਂ  चाहिए ।

 बिहार  सरकार
 ने  औद्योगिक  मज़दूरों में  ऋण  का  पता  के  लिए  एक  qe

 किया  उन्होंने चार  या
 पांच

 औद्योगिक  केन्द्र  चुने  ।  इन  केन्द्रों में  मजूरीਂ  श  ष  स्थानों से  श्रमिक

 है  ।  फिर भी  वहां  पर

 मजदूरों  मे  ऋण  की  हालत  काफी  खराब
 है  ।

 मूल  saat  में



 ४४२६  अनुदानों  की  मांगें  ह  9  ERR रे

 इसलिए  सरकार  को  कौर  कार्मिक  संघ  के  कार्यकर्ता प्र ों  सारे  मामले  के  सामाजिक

 are  श्रमिक  पहलू  को  देखना  मज़दूरों  को  wea  नागरिक  बनाने के  लिए  कारखानों

 से  बाहर  की  उनकी  हालत  stare  भी  घ्यान  देना  चाहिए  ।

 मजदूर  ऋण  का  अधिक  भाग  अच्छी  बातों  पर  नहीं  खर्च  परन्तु  धन  का  नाश  करते

 हैं  ।  इसलिए  सरकार  को  उनकी  शिक्षा  की  जोर  गम्भीरता से  ध्यान देना

 कर्मचारी  राज्य  बीमा  निगम  की  दो  प्रकार  की  कार्यवाईयों  एक  तो  नकद  लाभ  केਂ

 मामले
 कौर  एक  बीमारियों  की  चिकित्सा  के

 क्षेत्र
 में

 ।
 नकद  लाभ  देने  के  मामले  में

 काम
 काफी

 ठीक

 तरहसेहो  रहा  है

 जहां  तक  उन  के  रोगों  की  चिकित्सा  का  सम्बन्ध  है  काम  संतोषजनक  नहीं  होरहा  है  ।

 इसका  कारण  यह  है  कि  इस  काम  का  उत्तरदायित्व  राज्य  सरकारों  श्र  निगम  दोनों  पर

 है यह  पद्धति  समाप्त  हो  जानी  चाहिए  are  यह  काम  निगम को  ही  सौंपा  जाना  चाहिए ।

 कर्मचारी  राज्य  बीमा  योजना  गुजरात  में  क्यों  लागू  नहीं  की  गई  है  सरकार

 से  aia  करता  हूं
 कि  इस  योजना

 को
 गुजरात  पर  लागू  किया  जाए

 ।

 क।/रखानों  की संख्या  मे  वृद्धि  के
 '  होते भी  मज़दूरों  की  संख्या  कम  होती जा  रही  है  ।

 इसका  कारण  वैज्ञानिक  ak  नौकरी  से  मजदूरों  का  हटाया  जाना  है  ।  सरकार  को

 इस  जोर  ध्यान  देना  चाहिए  ताकि  मज़दूरों की  संख्या  बढ़नी  चाहिए  ।

 के ०  देव  )
 :  अणुशक्ति  प्लांट  यूरेनियम  ak  थोरियम  खानों  के

 कारण  नौकरी  का ढांचा  बदल  गया  है  ।  ऐसे  कामों  में  मजदूरों  को  रेडियोसक्रियता  से  ख़तरा  है  ।

 इस  खतरे को  भी  इस  सम्बन्ध में  प्रीमियम  में  शामिल  करना  चाहिए  ।

 राष्ट्रीय  राय  कौर  व्यक्तिगत  राय  में  वृद्धि  के अनुसार  मजदूरों  की  मजूरी  नहीं  बढ़ीं

 है  ।  मजूरी  ौर  जीवन  स्तर  में  सुधार  के  साथ  साथ  हीਂ  कार्यक्षमता  श्र  उत्पादन  में

 वृद्धि हो  सकती  है  ।  जो  लाभ  होते  हैं  उन  को  पूंजीपति  ,  मजदूर  तौर  उपभोक्ता  में

 समानता  बांटना  चाहिए  ।  मज़दूरों  की  सामाजिक  सुरक्षा  की  झ्रावश्यकता  है  ।  न्यूनतम

 a  उचित  सजूरियां  निर्धारित  करनी  काम के  उचित  घण्टे  नियत  करने  नौकरी  की

 हालत को  अच्छा  बनाना  चाहिये  ।  कृषि  ate  दफ्तरों  के  मज़दूरों  की  रहने  की

 mae  का  सुधार  करना  कार्मिक संघ  मजदूरों  के  हाथों  में  होने  ।  राजनैतिक

 दलों  का  उन  पर  प्रभाव  नहीं  होना  सरकार  को  भी  मजदूरों  के  प्रतिनिधियों  से  बात

 करनी  चाहिए  राजनैतिक  दलों  के  प्रतिनिधियों  से  नहीं  ।

 तीसरी  योजना  में  हम  ने  बेरोजगारी  की  समस्या  का  समाधान  करना  है  योजना  में

 १४०  लाख  व्यक्तियों  नौकरियां  परन्तु  १७०  लाख  नौकरी  चाहने  वालों  की

 वृद्धि  होगी  ।  इसलिए  नौकरी  tate  रास्ते  निकालने  चाहिएं  ।

 :  प्रौद्योगिकी पर  बहुत  बल  दिया  जा  रदा  परन्तु  कारखाने  देहली

 श्र  मद्रास  में  ही  स्थापित  किए जा  रहे  हैं  ।  दूसरे  क्षेत्रों  में  कृषि  श्रथंव्यवस्था  ही  है  1

 कारखाने  देश  के  विभिन्न  क्षेत्रों  में  स्थापित  करने  चाहियें  ।

 मूल  wast  में



 १७  gaayw  अनुदानों  की  मांगें  YY

 खेती  के  योग्य  समस्त  परती  भूमि  को  खेती  के  योग्य  बनाया  जाना  चाहिए  कौर  उसे

 भूमिहीन  खेतिहर  मजदूरों  में
 बांट  देना  चाहिए  ताकि  भूमि  दबाव  कम

 केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  की  हड़ताल  में  भाग  लेने  वाले  लोगों  अभी  तक  शोषण

 किया  जारहा  हैं  ।  कईयों  को  भ्र भी तक  नौकरी  पर  नहीं  लगाया  गया  है  ।  यह  हड़ताल

 कुछ  बुनियादी  मामले  उठाती  पहले  ,  हड़ताल  की  सफलता
 से  देश  में  मजदूर  संघ

 = आन्दोलन
 कमज़ोरी

 शर  दूसरे  सरकार  के  वास्तविक  इरादों  का  पता  चला

 |

 बड़ी  निन्दनीय बात  है  कि  सरकार  कम्युनिस्ट  तरीकों  का  इस्तेमाल  कर  रही  है  ।  जब  वे

 स्थिति को  संभाल  नहीं  तो  सरकारी  कर्मचारियों  पर  हड़ताल  के  विरुद्ध  श्रष्यादेश

 थोप  दिया  ।  लगता यह  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  का  प्रसार  बढ़ने  के  साथ  साथ  भारतीय  मजदूरों

 के  कार्मिक  संघीय  अधिकार  feat  जायेंगे  ।

 रूरकेला  के  छः  कार्मिक  संघों  में  से  एक को  भी  मान्यता  नहीं दी  गई  है  ।

 ब्य रूरक॑ला
 सरकारी  क्षेत्र  में  इसका लाभ  उठाकर  प्रबन्धक गण  श्रम

 सम्बन्धी  विधियों
 का  उल्लंघन  करते जा  रहे  हैं  श्रम  भ्रायूक्त के  प्रतिवेदन  से  यह  स्पष्ट  है  ।

 सरकार ने  सरकारी  कम  चोरियों  की  हड़ताल का  मूल
 कारण

 पता  लगाने
 की  कोई  कोशिश  ही

 नहीं की  है  ।  गैर-सरकारी क्षेत्र  के  मालिकਂ  तो  ऐसा  नहीं  कर  सकते  |  सरकार  हड़तालों
 को  रोकने

 के  लिये  सरकारी  व्यवस्था  का  पुरा  लाभ  उठाती  है  ।

 प्रधान  मंत्री ने  कहा  था  कि  जब  हड़तालों का  तरीका  पुराना पड़  गया  है  ।  वह  कहते हैं  कि

 समाजवादी  समाज  में  हड़तालों  के  लिये  कोई  स्थान  जैसा  कि  रूसी  सरकार

 कहती  है
 ?

 रूस  में  तो  मजदूर  झ्रान्दोलन  का  नाम  नहीं  हैं  ।

 सरकार यदि  किसी  क्षेत्र  में  हड़ताल  पर  पाबन्दी  लगाती  तो  उसका  कत्तव्य  है

 fe  ara  मध्यस्थ-नित्य  के  लिये  सौंप  दे  ।  लेकिन  सरकार  उसके  लिये  भी  राजी  नहीं

 है  ।

 राज्यों  के  स्तर पर  ऐसे  विधान  बनाये  गये  हैं  कि  १८  से  ६०  वर्ष  के  fra  की  के

 प्रत्येक  वयस्क  को  समाज  के  कल्याण  के  लिये  सात  दिन  का  श्रमदान  करना  पड़ेगा
 ।

 यह  बेगार  ही  तो  जिसे
 श्रमदान

 के  रूप  में  फिर  से  चालू  किया जा  रहा

 हमें  बताया  गया  था  कि  १२  सरकारी  कौर  १८  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  में  Tareq

 ara के  लिये  श्रमिकों  का  सहयोग  लिया जा  रहा  तीन वर्ष  में  यह  योजना  २०  से  बढ़

 कर  ३०  उपक्रमों में  चालू
 की

 जा  चुकी  है  ।  प्राक्कलन  समिति को  यह  जानकर  बड़ा  ही

 शझ्राइचयें  gat  कि  सरकारी  क्षेत्र
 के  उपक्रमों में  इस  योजना  की  प्रगति  संतोषजनक

 रही  है  ।  सकार  को  इसकी  a
 श्रमिक  ध्यान  देना  चाहिये  कौर  सरकारी  क्षेत्र  के  विभिन्न

 उपक्रमों  में  इसे  लागू  करने के  लिये  कदम  उठाये  जाने  चाहियें  ।



 ६.1  श्रनदानों  को  मांगे  ७  PRR

 श्री  alo  श्रीकान्त  नायर  :  इस  प्रतिवेदन  में  जो  तथ्य  दिये  गय  वे

 सभी  सही  नही ंहैं  ।  इसलिये  उनके  areas  पर  निकाले गये  निष्कर्ष  भी  सही  नहीं  जीवन

 निर्वाह  की  लागत के  wear  वेतन-क्रमों  में  विधि  करने  क  शनि  पर  किलो  भी  बोले  न  संतोषप्रद

 रूप  से  विचार  नहीं  किया  है  ।  वास्तविक  मजूरी  PERE  से  भी  काफी  कम
 है

 ।

 प्रतिवेदन में  स्पष्टता  नहीं  केरल  के  नाम  के  art  एक  लकीर  खिंची  हुई  है

 नी  नन्दा  :  लकीर  जम्मू  तथा  काश्मीर  के  आगे  केरल  के  ९५ प्राग

 धी  ato  श्रीकान्त  नायर  :  मुझे  खेद  है  |

 गत  ay  सर्वोच्च  न्यायालय  ने  एक  औद्योगिक  विवाद  के  सिलसिले  में  निर्णय  देते  हुए

 केरल  सरकार  की  बड़ी  सख्त  श्रालॉचना  की  थी  ।  इसलिये  कि  उसने  बोले  की  घोषणा  के  हाल

 ही  बाद  न्यूनतम  मजूरी  में  कठौती  कर  दी  थी  ।  इस  पर  काफी  आन्दोलन भी  उठ

 खड़ा  हुसना था  ।  प्रतिवेदन  में  उत्तकों  उल्लेख  तक  नहीं  है  ।  एक  हड़ताल  के  बारे
 में  भी

 जो

 सुचना दी  है  वह
 भी  बड़ी  पर्याप्त  है  ।  उसमें यह

 बताया  ही  नहीं  गया  कि  मजदूरों ने

 हड़ताल  क्यों  की  थी  ।  हड़ताल  का  कारण  यह  था  कि  मलयालम  बागान  के  मेसस  हरीसन

 एण्ड  क्रासंफील्ड  मजदूरों  पर  नये  काम  का  भार
 लादना  चाहते

 जो  औद्योगिक  विवाद

 अधिनियम  की  धारा  €  का  उल्लंघन  है  ।  इसका  विरोध  करने  पर  २००  मजदूरों  को

 निकाल  दिया  गया  था  ।  उस  हड़ताल  में  एक  लाख  जन-दिनों  की  हानि  हुई  थी  ।

 त्राण  प्रदेश  में  भी  न्यूनतम  मारी  समिति  द्वारा  निर्धारित  न्यूनतम  मारी  में  रूप-भेद

 करने का  प्रयास  किया  गया  जिस  पर  मजदूरों  ने  हडताल  की  थी  ।  कहा  जाता है  कि

 हम  समाजवादी  समाज  किशोर  बढ़  रहे  लेकिन  विचित्र  समाजवाद  है  कि  मजदूरों  को  सं विहित

 निकायों  की  सिफारिशों  की  कार्यान्विति  कराने  के  लिये  भी  हड़तालें  करनी  पड़ती हैं  ।

 गुर्जर  में  एलुरु  तौर  भंग  जूट  मिल्स
 के  ३,०००  से  अधिक  मजदूरों  को  भी  मजूरी

 बोड़े  की  सिफारिशों  की  कार्यान्वित  के  लिये  हड़ताल  करनी  पड़ी थी  ।  जबकि  श्रम  मंत्री  ने

 faa  कर  दिया  था  कि  कार्यान्विति  के  लिये  मजूरी  बोझ  की  सिफारिश  का  सव सम्मत  होना

 ही  काफी  सरकार  मालिकों की  हिमायत
 क्यों

 कर  रही  मालिकों पर  नियम  भंग

 करने  के  विरूद्ध  कोई  कायंवाही  नहीं  की  जाती ।  क्यों

 योजना  तथा  श्रम  रोजगार  मंत्री  :  माननीय  सदस्य  किस  उद्योग का

 उल्लेख कर  रहे  हैं  ?

 fat  नो०  श्ीकान्तन  नायर  :  वे  सभी  उद्योग  जिनके  बारे  में  मारी  बोर्डों  ने  सिफ़ारिशों

 की  हैं  पौर  उनकों  कार्यान्वित  नहीं  किया  गया  कौर  मजदूरों  को  उसके  लिये  हड़तालें  करनी

 पड़ी  प्रतिवेदन  में  उल्लिखित  भ्रधिकांशा  हड़तालों  का  मूल  कारण  यही था

 एक  तो  मजदूरों  को  उचित  वेतन  नहीं मिल  रहे  कौर  दूसरी  भोर न्यूनतम  वेतनों  की

 सिफारिशों  को  भी  कार्यान्वित
 नहीं  किया  जा  फिर  तो  मजदूरों  में  सन्तोष  बढ़ेगा

 केन्द्रीय  सरकारी
 कर्मचारियों  का  दमन  इतना  ही  कहने  पर  किया  गया  था

 मूल  प्रंग्रेजी में



 १७  १८८४  भ्रनदानों  को  माग  VERE

 डा०  मेलकोट  ने  भ्रमरों  किया  हैकि  निकाले  हुए  सभी  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  को

 काम  पर  वापस ले  लिया  जाय  |  उसका  भरपूर  समर्थन  करता हूं  ।

 प्रतिवेदन  में  यह  भी  नहीं  बतलाया  गया  है  कि  हड़तालों  का  निबटारा  किस  तरीके  से

 किया  जाता  न  हड़तालों  के  कारण ही  बतलाये  गये  हैं  सभा  के  सामने  वहू  सारा  ब्यौरा

 जाना  चाहिये  ।

 मजदूरों को  नौकरी  से  निकालने  के  wet  पर  दो  तरह  से  विचार  करना  चाहिये

 एक  तो  यह  किਂ  प्रौद्योगिक  विवाद  श्रीनिवास  १९४७  में  दी  गई  औद्योगिक  विवाद

 की  परिभाषा  को  अधिक  स्पष्ट  बनाने  की  श्रावस्यकता  है  ।  इसलिये  कि  पंजाब  saree
 के

 मामले  ज के निर्णय  में  सर्वोच्च  न्यायालय  ने  कहा  है  कि  अलग-म्युंग  व्यक्तियों  के  निकाले

 जाने  के  मामले  उस  परिभाषा  में  नहीं  ava  इसके  लिये  वर्तमान  भअ्रधिनियम  को  संशोधित

 feat जाना  चाहिये

 अधिनियम  की  धारा  ३३  के  प्रतिशत  किसी  मजदूर  को  सेवा  से  हटाने  लिये  न्यायालय

 से  भ्र नू मति  ली  जानी  चाहिये  ।  लेकिन  यदि  अलग से  एक  किसी  मजदूर  के  मामले  की

 श्रीमती  ली  तो  सर्वोच्च  न्यायालय  के  निर्णय  के  अनसार  वह  प्रौद्योगिक  विवाद  को

 परिभाषा  में  सम्मिलित  नहीं  माना  जाता  ।  इसलिये  इसमें  पेचीदगी  पेदा हो  गई  है  ।

 माननीय  श्रम  मंत्री  घारा  १०क  के  अ्रन्तगंत  मध्यस्थ-नित्य  की  व्यवस्था  का  अधिकाधिक

 प्रचार  करने  के  लिये  बड़े  चिन्तित  लेकिन  मंत्रालय  उसमें  बाधायें  पदा  कर  रहा  है  ।

 मंत्रालय  मध्यस्थ-नि्णयों  के  खच  के  लिये  राशि  मंजूर  नहीं  करता  ।  उसके  लिये  कार्यालय

 को  कोई  स्थान  तक  नहीं  मिलता

 केरल  में  इल्मे नाइट  के  आयात  में  कटौती  होने  के  कारण  खनन  विभाग को  पूरी

 तौर  पर  बन्द  कर  देना  पड़ा  है  ।  यदि
 उसके  आयात  के  करार

 का
 नवीकरण  नहीं

 तो  ¥,000  मजदूर  बेरोजगार  हो  जायेंगे  शौर  देश  को  १  करोड़  रुपये  की  विदेशी  मुद्रा

 की  हानि  होंगी  ।

 अधिनियम  में  ऐसी  व्यवस्था  नहीं  हैकि  मध्यस्थ-निचेय  होने  के  काल  में  स्थिति
 यथापूर्व

 रखी  इसलिये उस  दौरान  मालिकान  जो  भी  चाहें  कर  सकते  इसलिये  ऐसी व्यवस्था

 नितान्त  आवश्यक  है  ।

 माननीय  मंत्री  को  काम  feats  दफ्तरों  से  बड़ी-बड़ी  श्राशायें  लेकिन  उसका  गबन

 war  हैकि  वे  प्रभावशाली  नहीं  बन  मालिकान  उसकी  कोई  परवाह  तक  नहीं  करते

 यहां  तक  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  प्रबन्धक  भी  उसकी  परवाह  नहीं  करते  ।  वे  तभी

 उपयोगी  बन  सकते हैं  जेब  सरकार  रोजगार  दफ्तरों  द्वारा  प्रस्तुत  उम्मीदवार-सूचियों  को  मानना

 श्निवाय बना  दे  ।

 fort  ate  रोजगार  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  :  उन  सभी  माननीय  सदस्यों  के

 प्रति  भ्रामक  प्रकट  करता  जिन्होंने  इस  वाद-विवाद  में  भाग  लिया  है  कौर  सरकार  की  श्रम

 नीति  का  सेन  किया  है  ।  उस  समर्थन  का  कारण  यह  है  कि  सरकार  की  श्रम  नीति  न्रिदलीयਂ

 वार्ता ग्र ों  शौर  परामर्शों  के  आधार  पर  निर्धारित
 की

 जाती  है
 ।

 मि rat  ् प्रंग्रेजी  में
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 उस  नीति  की  कार्यान्वित  के  प्रति  भी  माननीय  सदस्यों  ने  सामान्यतया  सं  ष  प्रकट

 किया  मैं  उसके  लिये  श्राभारी हूं  और  साथ  में  यह  भी  कहना  चाहता  दम  यह  दावा

 नहीं  करते कि  कहीं  कोई  खामी  है  ही  नहीं  ।  हम  इसीलिये  माननीय  सदस्यों  के  सुझावों  पर

 पूरा-पूरा  विचार  हम  उनके  सम्बंध  में  माननीय  सदस्यों  के  प्रश्नों  कौर  आपत्तियों  के

 बारे  में  gad  उत्तरों  कौर  स्पष्टीकरण ों  को  माननीय  सद्स्यों  में  परिचालित  भी  करेंगे  ।

 श्री  का०  ATo  पाण्डे ने  सुझाव  रखा  है  कि  समझौता  अधिकारियों  को  पंचाट  निर्णय  करने

 की  शक्तियां  प्रदान  की  जानी  चाहियें  ।  यह  व्यावहारिक  नहीं  क्योंकि  उनके  कत्तव्य

 कुछ  दूसरे  प्रकार  के  होते  पहले  कुछ  राज्यों  में  ऐसी  व्यवस्था  पर  बाट  में  उसे

 देना  पड़ा  ।

 इसके  उन्होंने  दुकानों  श्र  संस्थानों  के  कर्मचारियों  की  सेवा  की  शर्तों  का  उल्लेख

 किया  उन्होने  कहा  हैकि  भ्र धि नियम  लागू  हो  जाने  के  बाद  कर्मचारियों  का  कोई

 भी  बचाव  नहीं  उनको  सेवा  से  निकाला  जा  सकता है  ।  धारा  ३०  के  प्रतिशत  किसी

 कर्मचारी  को  हटाने  के  लिये  gd  सुचना  दी  जानी  चाहिये  ।  उसके  औद्योगिक  विवाद

 बन  जायेगा  ।  इसलिये  शभ्रधिनियम  को  संशोधित  करना  जरूरी  नहीं  है  ।

 उन्होंने  चीनी  मजूरी  ais  की  सिफारिशों  के  सम्बन्ध  में  कहा  हैं  कि  ऐसे  seat  के

 हल  के  लिये एक  त्रिदलीय  समिति  नियुक्त  की  जानी  चाहिये  ।  उत्तर  मैसुर

 शर  पंजाब  जैसे  कुछ  राज्यों में  ऐसी  समितियां  बनी  हुई  हैं  कौर  महाराष्ट्र  में  एसे  मामले

 द्वारा  मजूरी  बोर्ड
 को

 सौंपे  जाते  इसलिये  ऐसी
 समिति  यहां  केन्द्र  में  स्पष्टीकरण  के  लिये

 बनाने की  झ्ावदयकता  नहीं है

 मैं  माननीय  सदस्य  की इस  बात  से  सहमत  हूं कि  घातक  दुर्घटनाओं  के  शिकार  बनने

 वाले  कर्मचारियों  को  दिये  जाने  वालें  प्रतिकर  की  दरें  नीची  हैं  ।  हम  उसे  बढ़ाने  के  प्रदान  पर

 विचार  करेंगे
 ।

 श्री  प्रभात कार  को  सरकार  की  श्रम  नीति
 में  कोई  खामी  नहीं  हां  उसकी

 के  सम्बन्ध  में  उन्होंने  कुछ  कहा  है  ।  दिल्‍ली  के  होटल  कर्मचारियों  की  हड़ताल  खत्म

 हो  चुकी  इसलिये मैं  उसके  बारे
 में  कुछ  भी  नहीं  कहूंगा  ।

 उनका  कहना  है
 कि  मध्यस्थ-निर्णय

 को
 सौंपने  के  लिये  मंत्रालय  किसी  मामले  में

 मति  दे  देता  कौर  किसी  में  नहीं  देता  ।  सम्बन्धित  अधिकारी  इसके  बारे  में  मनमानी

 करते  यह  गलत  |  हमने  स्पष्ट  सिद्धांत  निश्चित  कर  दिये  हैं  कि  किन  मामलों  को  सौंपा

 are  किन  को  नहीं  ।  उन  सिद्धांतों  के  आधार  पर  ही  उसका  निर्णय किया  जाता  है  ।

 सिद्धांत  बिल्कुल  स्पष्ट  ||

 gta  के  एक  मामले  के  सम्बन्ध  में  उन्होंने  कहा  है  कि  एक  बैंक  के  प्रबन्धकों के

 कुछ  प्रतिनिधि  कुछ  संसद-सदस्यों  के  साथ  मंत्रालय
 के

 किसी  अधिकारी
 के  पास  गये  थे  आर

 उसी  वजह  से  वह  मामला  मध्यस्थ-निर्णय  के  लिये  नहीं  सौंपा  गया  था  ।  मैं  ने  इसकी  जांच

 कर  ली  है  ।  ऐसा  कोई  भी  प्रतिनिधि  मंडल  किसी  afters  से  नहीं  मिला  ary  समझौता

 अघिकारी  ने  २४  १६६२  को  अपना  प्रतिवेदन
 दिया  था

 wie  मुख्य  श्रम  आयुक्त

 ने  उसी  के  आधार  पर  २  १६६२  को  fam  *  की  थी  कि  मध्यस्थ-निर्णय  के  लियें
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 सौंपना  श्रतावइ्यक है  ।  मंत्रालय  ने  १२  १९६२  को  उससे  सहमति  प्रकट  कर  दी

 बाद  में  कर्मचारियों  ने  २४  १६६२  को
 अनुरोध  किया  था  कि

 मामले  पर  पुनर्विचार

 किया  उन्होंने  तीन  नये  प्वाइंट  उठाये  मंत्रालय  श्रभी  उन  पर  विचार कर  रहा

 श्री  प्रभात कार  को  गलत  सुचित  किया  गया  है  कि  प्रबन्धकों  के  प्रतिनिधि  कुछ  dag

 सदस्यो
 को  ले  कर  मंत्रालय  के  किसी  अधिकारी  से  मिले  मैं  यही  उनको  बताना  चाहता

 ह्

 कें
 ~

 उन्होंने  उन
 मजदूरों  को

 जो
 कोयला  खानों  में  काम  नहीं  laws  सुविधायें  देने

 बारे में  सुझाव  दिया  था  ।  हम  इस  मामले  पर  विचार कर  रहे

 जहां  तक  इन्हें  बोनस  देने
 का सम्बन्ध हम  सर्वेक्षण  कर  के  सब  सामग्री  इकट्ठी  कर

 के  एक  निणंय  करेंग े।

 उन्होंने  न्यूनतम  मजूरी  क  प्रश्न
 का

 भी  उल्लेख  किया  प्रीमियम  की  घारा  ३(१)

 के  प्रतिशत  केन्द्रीय  सरकार  तथा  सब  राज्य  सरकारों
 ने  न्यूनतम  मजूरी में  संशोधन

 करन ेके  लिए पग  उठाये  सात  मामलों  में  केन्द्रीय सरका  कौर  ६  राज्य  सरकारों  ने  कृषि

 मजूरी  atta  उद्योगों  में  मजूरी  भी  संशोधित  कर  दी  न्यूनतम  aad,  exe

 में  प्रत्येक  राज्य  की  स्थिति  बताई  गई

 एक  सदस्य  ने  कहा  है  कि  बीमारी  के  लिए  ऋण  नहीं  दिया  जाता ।  यह  सुविधा  कर्मचारी

 राज्य  बीमा  योजना  के झन्तगं त  उपलब्ध  जहां  तक  भविष्य  निधि  का  सम्बन्ध  इसका

 उद्देश्य  वृद्धावस्था में  श्रमिकों  at  सहायता  करना  होता  किन्तु  देखा  गया  कि  इस  ऋण

 का  उचित
 प्रयोग  नहीं  किया  जा  Pug—K  में  ८  आवेदन  पत्र थे  कौर  १४४५  रुपये

 दिये  गये  ot  ७५  इस  प्रकार

 ag  आवेदन  पत्रों  की  संख्या  ऋणों  at

 (  स  पये  )

 १  R94  RR  ५२,  Sooo

 PENS—HE  BAY  १२' ६५  लाख

 PEXE—Ko  द  €.998 ws  ०४५  करोड़

 ERO-|R  ४००  १'२३
 करोड़

 क्योंकि  इन  ऋणों  का  उचित  प्रयोग  नहीं  किया  जा  रहा  इसलिए  इसे  बन्द  कर  दिया  गया

 अस्पतालों  उन  व्यक्तियों
 की  जिनका  बीमा  हो  चुका  है  कौर  उन  के  परिवारों  at  viet

 शर
 दातों  का  इलाज  किया  जाता  निगम ने  यह  भी  निर्णय  किया  है  कि  कि  यदि  काम

 के  दौरान में  दांत  टट  गये ध  हो
 या  wie  aust  हो  गई  तो  नये  दांत  कौर  चश्मे  मुफ्त

 दिये  जायेंगे  ।

 फिर
 उनकी

 एक  शिकायत  थी  कि  श्रमिकों  का  श्रायुवेंदिक  इलाज  नहीं  किया  जाता  ।

 यह  अपने  विश्वास  की  बात  जहां  आयुर्वेदिक  इलाज को  सुविधाएं  दवाईयां क
 मौजूद  हों  शर  श्रमिक  चाहत a  ad  el  0  जए

 =  तो  uz  विधा =  |  रउदता तो a उन्हें  al  ज प्नातगरा ी
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 थी  प्रभात कार  उन  कर्मचारियों
 के  बारे  में  क्या  स्थिति  जो  कर्मचारी  राज्य

 बीमा  योजना  के  श्रीहीन  नहीं  भराते  wie  जिन्हें  भविष्य  निधि  से  ऋण  दिया  जाता

 झलो  हाथी :  यहां  स्थिति  यह  है  कि  उत्तरदायित्व  राज्य  का  हम  उनकी  सहायता

 करते  हम  कुछ  स्थान  wert  में  सुरक्षित  रखते  gi  किन्तु  इतना  पर्याप्त

 नहीं  क्योंकि  हो  सकता  है  दवाइयां  उपलब्ध  हो  या  न  att  इसलिए

 हमने  निर्णय  किया  है  कि  जहां तक  हो  हम  अपने  अस्पताल  कर्मचारी

 राज्य  बीमा  योजना  के  अस्पतालों  निगम  के  इतिहास में  भ्र स्प तालों  में  दाखिल  करके  इलाज

 करना  पहली  बार  संभव  हुम  कौर  अब  हमारे  चार  नये  अस्पताल  हैं

 बम्बई--  स्थान

 बंगलो  [mmemene  १७०

 9X  11.0

 1 ११२

 इन  अस्पतालों  का  विकास  भी  किया  जा  रहा  बंगलौर  अस्पताल  के  स्थान  १७०  से

 बढ़ाकर  ३००  कर  दिये  जायेंग े।

 महोदय  qyaray  TEM]

 इसी  तरह  कानपुर में  कर्मचारी  बीमा  अस्पताल  में  स्थानों  की  संख्या  ११२  है

 कौर  निगम
 ने  १००  स्थान  और  बढ़ाने  की  मंजूरी  देदी

 मद्रास
 में

 भी  १७५  स्थानों  को

 बढ़ाकर  ३६३  कर  दिया  जायेगा ।

 बंगाल  भ्र ौर  गुजरात  के  बारे में  पूछा  गया  स्थिति  है  कि  श्रमिक स्वयं  कहतें  हैं

 कि  जब  तक  उनके  अस्पताल  उनपर  योजना  लागू
 न

 की  जाये ।  हमने  परिचित

 बंगाल  में  ११  अस्पतालों  की  मंजूरी  दीਂ  इनमें  सेदो  बन  रहे  हैं  शौर  जल्दी  तैयार  हो

 चार  तौर  की  मंजूरी  दी  गई  २४  परगना
 कौर  हुगली

 जिलों  में  कर्मचारी  राज्य

 बीमा  अस्पतालों  में  स्थानों  क़ी  पर्याप्त  संख्या  न  होने  के  कारण  योजना  को  चालू  नहीं  किया

 जा  क्योंकि  कर्मचारियों  के  प्रतिनिधि  स्थानों को  सुरक्षित  करने के
 पक्ष  में  नहीं

 इसलिए  कलकत्ता  क्षेत्र  में  ११  भ्र स्प ताल  बनाने की  मंजूरी दी  गई  १००  स्थानों  क े२

 अस्पतालों का  निर्माण  कार्य  शुरू  कौर  पांच  अस्पतालों  के  अनुमानों  की  मंजूरी  भी  दे  दी

 गई  राष्ट्रीय  संग्रहालय  कलकत्ता  की  इमारत  को  खरीद  कर  अस्पताल  के  काम में  लाने

 at  योजना  विचाराधीन  इससे  ag  कठिनाई  दूर  हो  जायेगी  ।

 अंब  दो  प्रश्न  श्र  उठाये  गये  एक  यह  था  कि  जहां  यह  व्यवस्था  नहीं  है

 बीमारी  की  हालत  में  श्रमिकों  का  क्या  दूसरा यह  कि  भविष्य  निधि  से  रुपया  लेकर

 बीमारी  की  बजाय  कौर  प्रयोजनों  के  लिए  खर्चे  कर  दिया  जाता  है प्र ौर  वृद्धावस्था  में  पैसा  नहीं

 पहली  बात  का  उत्तर यह  हैकि  पश्चिम  बंगालਂ के  सार  औद्योगिक  क्षेत्र  में

 यह  योजना  लागू  की  दूसरे  प्रशन  के  उत्तर  हम  यह  चाहते  हैं  कि  इस  रुपये  का

 ऋणों  के  रूप  में  अपव्यय  न  किया  इसलिए  यह  बन्द  कर  दिया  गया

 श्रीराधा  के  प्रदान  के
 उत्तर

 में  मैं  कहूंगा  कि  यह  सत्य  है  कि  अधिक  शिक्षित  सदस्यों  द्वारा

 कार्मिक  संघों  को  अधिक  प्रभावोत्पादक  बनाया  जाये  ।  इस  प्रयोजन  के  लिए  हमने  श्रमिकों  कोਂ

 शिक्षित  करने  झ्र ौर  उन्होंने  लोकतंत्रात्मक  समाज में  सपना  उचित  स्थान
 लेने  के  लिए

 संगठित
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 हों  ait करने  का  कार्यक्रम  शुरू  किया है  ।  जब  तक  श्रमिकों  को  अपने  उत्तरदायित्व  मालूम  नहों

 जब  तक  वे  शिक्षित  न  उनमें  कार्यक्षमता  नहीं  झा  सकती  श्र  उनके  नियोजकों  के  साथ

 सम्बन्ध  ग्रच्छ्ध  नहीं  हो  सकते  ।  ग्राहक  वह  जमाना  नहीं  है  जबकि  श्रमिक  केवलਂ  अपनी

 रोटीਂ  के  लिए  काम  करते हों  ।  वे  एक  महान  sacra  के  लिए  काम  करते  हैं  ।  हमें  नियोजकों  को

 भी  यह  बताना  हैकि  वें  श्रमिकों  के  साथ  सहयोग  से  काम  केवल  मनाया  कमाने के  लिए

 बल्कि  समाज  की  भलाई  alt  राष्ट्र की  भलाई  के  लिए  काम  करें  ।  इसਂ  समय  श्रम

 नीति  का  उद्देश्य  अधिक  उत्पादकता  शर  शरीक  उत्पादन  हम  इसकी  आशा  नहीं  कर

 सकते  जब  तक  की  श्रमिक  संतुष्ट  कौर  प्रसन्न  न  हों  ।  इसके  साथ  हमें  संसाधनों की  कौर  भीਂ

 देखना  हैकि  उद्योग  कितना  भार  उठा  हमें  देखना  हैकि  मजूरी  का  भार  उद्योगों

 पर  कितना  att  मुनाफा  कितना  इस  ्य  में  नहीं  कि  कितना  रुपया  कमाया  गया

 बल्कि  इस  में  कि  उत्पादकता  में  कितनी  वृद्धि  हुई  है
 शर

 राष्ट्र  को  कितना
 लाभ  gat

 हम  चाहते  है
 कि  कार्मिक  संघ  केवल  अपने  अधिकार  न  अपने  उत्तरदायित्वों  को

 भी  पहचानें  ।  ऐसा  होने  से  ही  हमारी  श्रम  नीति  अरपना  लक्ष्य  प्राप्त  करने  में  सफल  a

 सकेगी  |

 थी  go  च०  ata  उपाध्यक्ष  .  हमारे  देश  के  गर्वी  हिस्से  में
 जहां

 उड़ीसा प्रौर  सध्य  प्रदेश  हम  एक  तरह  से  भाग्यशाली हैं  इस  माने  में  कि

 उस  इलाके में  औद्योगीकरण का  काम  काफी  बड़े  पैमाने पर  हो  रहा  है  ।  इसलिए  हम  एसा

 समझते  हैं  कि  उस  इलाके में  लोगों की  रोटीਂ  का  सवाल  प्रौढ़  ग्रसित  अच्छी  तरह  से

 हल  होना  चाहिये  |  मगर  वास्तविक  हालत को  जब  हम  देखते  हैं  तो  हम  लोगों  को  उतना

 संतोष  नहीं  होता  जितना कि  होना  चाहिये  था ।

 उपाध्यक्ष  हम  अपनी  पंचवर्षीय  योजनाओं से  यह  चाहते  थे  और  यह  चाहते ह

 fe  हमारे  यहां  जो  अतिरिकत  जनशक्ति  है  ate  जिन्हें  रोटी  का  मौका  नहीं

 मिलता है  उन्हें  ate  प्रतीक मिले  ।  उस  इलाके  में  स्थिति  ऐसी  है  कि  पहलें  से  ही  जो  खेती  पर

 लोग
 काम  करते  थौर  करते  हैं  उन  में  बहुत  अधिक  ऐसे  हैं  जिन्हें  हम  बेजमीन  मजदूर  कहते

 बेजमीन  मजदूर  उस  इलाके में  दूसरे  इलाकों से  बहुत  अधिक  हैं
 ।  इन  सारी  योजनाकारों

 को  लाग  करने  मैंने  यह  बड़े  बड़े  उद्योगों  को  लागू  करने  के  लिये  सरकार  द्वारा  जमीन  जो

 बहुत  बड़े  पैमाने पर  ली  जा  रही  है  उस  से  भी  बहुत  क्लार्क  आदमी  उस  जमीन से  हटाये  जा

 रहेहैं  शर  उन्हे ंतो  हटना ही  अरब इस  से  होता क्या  है  ?  पहले  से  जिन्हें  रोजी

 रोटी  वे  प्रौढ़  उन  जमीनों  से  हटाये  जाने  के  कारण  जो  लोग  हैं  दोनों  को  मिला  बहुत
 काफी  ग्रामीण  ए  से  गये  हैं  जिन्हें  रोटीਂ  चाहिय े।  इसका  हिसाब  कर  के  देखा  गया  है  कि

 जो  जमीन से  हटाये गये  हैं  उन  में  से  कितने  लोगों  को  हम  फिर  से  बसा  सके  हैं  ।  हमारे  पास
 ढेबर  कमिशन के  जमीन से  हटाये  जाने  वालों  के  कुछ  आंकड़े  हैं  देखने  से  एक

 संकेत  मिलता  है
 कि

 कितने  लोगों को  हम  बसा  सके हैं  पर  कितने  लोग से  बेकार  पड़े  हुए

 हिसाब कर  के  देखा  गया  है  कि  मैथन  मयूराक्षी  डैम  इत्यादि  जितनी  भी  योजनायें

 उस  इलाके
 में

 उनके  श्रन्तगंत  चौदह  हज़ार  Herat को  उन  की  ज़मीनों  से  हटा  दिया गया

 जिन  में  से
 सिफ॑

 तीन  हजार  कुटुम्बों को
 कभी

 तक  बसाया गया  बहुत  से  ऐसे  कुटुम्ब  पड़े

 हुये  जिन
 को  नहीं  सका  पहले  हम  उम्मीद  करते  थे  कि  हमारे  यहां के

 बेकार
 att

 बेज़मीन  लोगों को  इन  बड़ी  बड़ी  योजनाओं  में  काम  मिल  लेकिन  हमारा

 तजुर्बा  है  कि  हथिया
 का  हैवी  इंडस्ट्रीज़  का  उद्योग  राउरकेला  का  स्टील  प्लांट  हो  या  डी०

 वी  ०  सी०  की
 योजना  जितने  लोगों  को  वहां  से  हटाया  जो  कि  पहले  से  रोजी-रोटी
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 चाहते  उन
 लोगों

 को  हम  काम  में  नहीं  लगा  सके  हैं  ।  हमारे देश  के  दूसरे  इलाकों  के  लोग

 एक  तरह से  हम  से  wad  करते  हैं  कि  उस  इलाके में  बड़े  बड़े  उद्योग  स्थापित  हो  रहे  sar

 इसलिये  वहां  के  लोगों  को  बड़े  पैमाने  पर  रोजी-रोटी  लेकिन  हम  जानते  हैं  कि  हमारा

 सवाल  हल  नहीं  हो  पाया  है  ।  इस  कारण हम  लोगों  में  काफी  सन्तोष है  ।

 उस  इलाके में  आजादी  से  पहले  भी  लेबर  का  काफी  रिक्रूटमेंट  होता  था  प्रौढ़
 भी  होता

 उस  रिक्रूटमेंट  में  बहुत  तरह  की  धांधलियां  हैं  ।  जो  व्यक्ति लेबर  रेजीमेंट

 करते  वे  लोगों  को  ऊंची-ऊंची  वेजिज़  देनें  कौर  काम  करने  की  भ्रमणी  कन्डीदान्ज़  उपलब्ध

 करनें के  बहाने  से  दूसरे  इलाकों में  सेले  जाते  हैं  ।  लेकिन  जब  वे  लोग  कलकत्ता  शौर

 राउरकेला  झा दि दूर दूर  स्थित  जगहों  में  जाते  तो  हकीकत में  उन  को  वे  वेजिज़  नहीं  मिलते हैं  ।

 उन  को  fan  site  भर  के  लिये  कुछ  मज़दूरी  मिलती  जिसका  नतीजा  यह  होता है
 कि

 वे
 अपने  स्थानों को  लौट  भी  नहीं  सकते  जिन  जगहों में  उनको  ले  जाया

 जाता  मजदूरी

 कम
 मिलने  के  कारण  या  किसी  दूसरे  कारण  नगर  वहू  जगह  उन

 को  पसन्द न  हो  शौर  वे  वहां

 से  लौटना  तो  वे  ऐसा  नहीं  कर  सकते  क्योंकि  उनको  मज़दूरी  बहुत  कम  मिलती  है

 झर  उन  के  पास  लौटने  के  लिये  भी  पैसा  नहीं  होता है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  मे  कहना  चाहता हूं  कि  क्या  लेबर  एक्सचेंज  के  साथ  एसा  प्रबन्ध  किया

 जा
 सकता  है  कि

 जब
 उन  लोगों  को  रिक्रूटमेंट  के

 मामले
 में  दूसरे  इलाकों में  ले  जाया

 तो

 लेबर  रिक्रूटमेंट  करने  वाले  मज़दूरी  का  हिसाब  बतायें  कि  वे  उन  इलाकों  में  कया  देंगे श्रौर  वहां

 पर
 काम

 की  मिनिमम wed  क्या  हो  सकता  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  रूल  1...

 लेकिन  हमारे  यहां  वें  wea  बिल्कुल  काम  में  नहीं  arte  ।

 हमारे  इलाके  में  प्रकृति  का  धन  प्रचुरता  से  पाया  जाता  है  कौर  वहां  उद्योग-धंधे  भी  चलते

 लेकिन  हम  समझते  हैं  कि  हकीकत  में  प्रकृति  के  धन  से  परिपूर्ण  होते हुये  भी  उस  इलाके

 के  लोग  हिन्दुस्तान  के  सब  से  ज्यादा  ग़रीब  लोगों में  हैं  ।  यह  ठीक  है  कि  देश  के
 जिस  किसी

 इलाके  में  हम  बड़े  उद्योग-धंधे  खड़े  वहां  देश  के  सभी  इलाकों  के  लोगों  को  रोजी-रोटी

 मिलने
 का  हक  होना  लेकिन  मेरा  सुझाव है  कि  यह  व्यवस्था  ज़रूर  होनी  चाहिये कि

 ऐसे  उद्योग-धंधों  के  स्थानों  पर  जिन  लोगों  की  ज़मीन  चली  जाती  हो  ate  जो  उन  उद्योग-घंटों

 के  पास  न  रहते  उन  को  काम  मिलने  का  उचित  इन्तजाम  होना  चाहिये  ।

 करीब  दो  साल  पहले जब  तृतीया में  हैवी  इंडस्ट्रीज़ के  कारखानें  का  काम  शुरू  किया  जा

 रहा  तो
 उस

 वक्‍त  माननीय  श्री  मनुभाई  नें
 द ग्रप्रनਂ  उद्घाटन  भाषण में  कहा

 था कि  सरकार  की  कौर  से  इस  बात  की  faa  की  जायगी  कि  इन  कारखानों  में  कम  से  कम

 पांच
 सौ  रुपये  तक

 की  नौकरियां  स्थानीय  लोगों  को  दी  जायें
 ।  लेकिन हम  देखते  हैं  कि

 इलाके  में  जो  टेक्निकल  क्वालिफ़िकेदन्ज़ के  लोग  जो  नौकरी में  जाते  उन  को  उचित

 हिस्सा  नहीं  मिलता है  ।  मेरा  सुझाव है  कि  इस  तरह  के  बड़े  उद्योग-धंधों  में  पर्सोनल

 मेंट में  कोई  ऐसा  स्थानीय  अ्रादमी  जिसका एक  खास  स्टेट्स  we  वह  हमेशा  इस  बात

 की  देख-भाल  करे  कि  स्थानीय  लोगों  को  उन  की  क्वालिफिकेशन  के  मुताबिक  नौकरी  मिले  ।

 स्पष्ट कर  देना  चाहता हूं  कि  इससे  मेरा  तात्पर्य यह  नहीं  है  कि  वहां  पर  हिन्दुस्तान

 के  दूसरे  इलाकों  के  लोगों  को  काम  बिल्कुल  न  मिले  ।

 उस  इलाके  के  लोगों  के  दिमाग़  में  एक  ate  बात  यह  है  कि  जिस  gare  में  हम  बड़े

 उद्योग-धंधे खोल  रहे  वह  हमारे  संविधान के  मुताबिक  एक  ख़ास  तरह
 का  एरिया
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 बारे  में  सेंट्रल  '  गवर्नमेंट  ae  स्थानीय  गवर्नमेंट  की  खास  जिम्मेदारी  क्योंकि  ae  इलाका

 खास  तौर  पर  शिड्यूल  एरिया  है  |  जब  हम  ऐसे  इलाकों  में  बड़े  पैमाने  पर  जमीन  लेते  हैं  शौर

 उन
 सब  लोगों को  बसाने  का  पूरा  इन्तज़ाम  नहीं कर  सकते  तथा  उनको  रोजी-रोटी  देने

 की  पूरी

 जिम्मेदारी  नहीं  ले  तो  यह  बहुत  ज़रूरी है
 कि  सरकार  इंडस्ट्रीज़  डिपार्टमेंट  या  लेबर

 के  द्वारा  एक  स्पेशल  fred  इस  बात  की  जांच  कराये कि  जिस  इलाके  में

 इंडस्ट्रियल जेशन  हो  रही  उस  इलाके  के  लोग उन  उद्योग-धंधों  और  इंडस्ट्रीज़  में  कहां तक
 खप  सके  उनके  सामाजिक  सनौर  आधिक  जीवन  पर  उस  का  क्या  zat  gat  है  और

 किस  तरह  से  उद्योग-घंटों  की  उन्नति  के  साथ-साथ  उन  लोगों  की  भी  प्रगति की  जाये  कौर  उनकी

 आधिक  स्थिति  को  ऊंचा  उठाने  की  कोशिश  की  जायें  ।

 इस  तरह का  सुझाव  ढेबर  कमीशन  ने  भी  दिया  है  |  उस  रोज  माननीय  गृह-मंत्री  जी

 भी  इस  बात  का  इशारा  कर  रहे  थे  कि  ढेबर  कमीशन की  जो  भी  सिफारिशें  सरकार  उन  पर

 कर  रही  हैऔर  उन  पर  प्रबल  होगा  |  मैं  इस  बात को  इसलिये  कह  रहा  हूं  कि  हमारे

 देश  का  सबसे  बड़ा  औद्योगीकरण  का  इलाका वह  जिसके  बारे  में  मने  प्रभी  ज़िक्र  किया

 है  श्र  मुझे  उम्मीद  है  कि  सरकार इस  बात  पर  विशेष  ध्यान  देगी  कौर  इस  सम्बन्ध  में  पूरी

 कार्यवाही  करेगी ।

 हम  देखते  है ंकि  कई  स्टेट  भ्रंडरटेकिंगज्  wit  प्राईवेट  श्रंडरटेकिग्ज  में  अधिक

 से  अधिक  मजदूरों को  टेम्पोरेरी  रखनें  की  मनोवृत्ति पाई  जाती  ।  उदाहरण के  मैं

 बताऊं  कि  रेलवे  ऐसे  मज़दूर  जो  कहने  को  तो  टेम्पोरेरी  कहे  जाते  लेकिन

 हम  लोग  जानते हैं  कि  वे  पिछले  दस  वर्षों  से  काम  कर  रहे  हैं  ।  सेंट्रल  पे  कमीशन  ने  इस  बात

 की  सिफ़ारिश  की  थी  कि  इस  बात  जांच  जल्दी  होनी  चाहिये कि  वास्तव  में  वे  टेम्पोरेरी

 हैं  या  नही ं।

 उसी  तरह से  प्राईवेट  भ्रंडरटेकिग्ज़ में  भी  यहीं  मनोवृत्ति  देखी  जाती है
 ।  सिंहभूम

 डिस्ट्रिक्ट  में  जो  झीकपानी  की  एसोसिएटेड  सीमेंट  act  वहां  हजारों  ऐसे  मज़दूर

 जिनक  बारे  में  वह  कम्पनी  कहती है  कि  वे  कांट्रेक्टर  के  जिम्मे  लेकिन  weet  न  तो

 उन  मज़दूरों  की  संख्या  बढ़ा  सकता  न  उन  को  निकाल  सकता  है  कौर  न  वह उन  को  बोनस

 दे  सकता है  ।  कम्पनी ने  एक  दफ़ा  उन  को  बोनस  भी  दिया  |  हम  चाहते हैं  कि  उन

 मज़दूरों  को  टेम्पोरेरी  न  रख  कर  « qaiae  तौर  पर  रखना  चाहिये  ।  इस  बात  की  कौर

 जल्दी  से  जल्दी  ध्यान  दिया  जाना  चाहिय े।

 थ्रो  गोपाल दत्त  मांगी  तथा  काश्मीर )
 :  उपाध्यक्ष  मैं  समझता हूं  कि  लेबर

 मिनिस्टर  साहब  मुबारकबाद  के  मुस्तहिक  हैं  कि  उनकी  वजह  से  हर  साल  मजदूरों  की  हालत

 में  कुछ  न  कुछ  बेहतरी  हो  रही  है  |  लेबर  वैलफेयर  प्राविडेंट  HEA  जो  दूसरी  स्कीमें  बनाई

 गई  हर  साल  उनमें  तरक़्की  हो  रही  लेकिन  हिन्दुस्तान एक  पिछड़ा  झरा  मुल्क  है  और

 इसके  कुछ  हिस्टोरिकल  रिजर्व  हैं  जिन  की  वजह  से  जो  कुछ  भी  हो  पाया  उसको  उसका  ञद्  भर

 भी  नहीं  कहा  जा  सकता जो  कि  किया  जाना  बाकी  है  ।

 इन्होंने  ज्वायंट  मैनेजमेंट  काउंसिल  की  स्कीम  बनाई  वेज  बो  बनायें हैं  ।  यह

 सब  कुछ  ढ  है  ।  लेकिन  कौन  कहू  सकता है  कि  ज्वायंट  मैनेजमेंट  afer  पूरी  तरह  से

 क  ताब  हुई  हैं
 या  तमाम  hate में  वे  बन  सकी हैं  या  वे  ss  तमाम  फैक्ट्रिज  के

 त्  म  के  लिये  बन  सके  हैं  ।  अभी  इस  दिशा  में  बहुत  कुछ  करना  बाकी  हे  ।  यह
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 कहते हुये  मुझे  खेद  होता है  कि  पब्लिक  सैक्टर  में  भी  जिसके  पीछे एक  खास  उसूल  काम  करता

 जिसका  ध्येय  केवल  नफा  कमाना  नहीं  होता है  बल्कि  देश-हित  होता  वहां  पर  भी  ज्वायंट

 मेनेजमेंट  काउंसिल  नहीं बन  सकी  fan  ११  ऐसे  यूनिट्स  हैं  जिनमें  ऐसी  काउंसिल

 बन  सकी हैं  एसी  हालत  में  म  माननीय  मंत्री  जी  तथा  उनके  दूसरे  साथियों  से  पूछना  चाहता

 हू ंकि  वे  प्राइवट  सेक्टर  में  कायम  हुई  इंडस्ट्री  को  किस  तरह  से  परसुए  ड  कर  उन  पर

 किस  तरह  से  जोर  डाल  कि  वे  अपने  यहां  ज्वायंट  मैनेजमेंट  काउंसिल  बनायें  जबकि

 सरकार  प्यार  अपनी  फैक्ट्रिज  में  ज्वायंट  मेनेजमेंट  काउंसिल नहीं  बना  सकी  इस

 वास्ते  जरूरत  इस  बात  की  है  कि  इस  फाइननझाल  यीयर  के  इन्दर  इन्दर  इस  फाइनेनशल  यीयर

 के  खात्मे से  पहले  पहले  तमाम  पब्लिक  सैक्टर  में  जो  इंडस्ट्रीज़  जो  यूनिट्स  यहां पर  ज्वायंट

 मेनेजमेंट  काउन्सित्ज  बना  दी  जायें  |  हम  यह  नहीं  कर  पाय  तो  में  समझता हूं  कि

 सोशलिज्म  को  धक्का  लगेंगी  |  खुशकिस्मती  से  जो  हमारे  लेबर  के  वजीर  हैं  उनके  सोशलिस्ट

 होन  में  किस  को  झक  नहीं  किसी  को  शुबहा  नहीं  चाहे वह  ग्र पोज़ीशन  का  माननीय  सदस्य

 हो  चाहे  वह  प्रपोज  ars  पार्टी  को  बिलांग  करता  हो  या  पार्टी  इन  पावर  को  बिलांग  करता  att

 सभी  को  उनके  सोशलिस्ट  होन  में  यकीन है  ।  सभी को  माननीय  मंत्री  जी  सेਂ  बड़ी  बड़ी

 बड़ी  बड़ी  उम्मी दें  हैं  ।

 लेकिन  हकीकत  यह  है  कि  रिपोर्ट  पढ़ने  से  ऐसा  होता  है  कि  बहुत  दफा

 माननीय  मंत्री  जी  अपन  अप  को  बेंत  महसूस  करते  हैं  ।  लेकिन  सोशलिज्म  को  ग्रागे ले जानें ले  जानें

 का  जो  जो प्रोग्राम  नेशनल  कांग्रेस  ने  बनाया  उसको  सामने  रखते  हुये  मायूसी की  कोई

 बात  नहीं  होनी  .  बेबसी  की  कोई  नहीं  होनी  चाहिय े।  हमें  अग  बढ़ना  है  AIT

 ग्राम  बढ़  कर  सोशलिज्म को  मजबत  लाइंज  पर  यहां  कायम  करना  है

 जहां  तक  लेबर  का  ताल्लुक  जहां  तक  मजदूर  का  ताल्लुक  हर  कदम  पर  वह  हमारे

 साथ  कोग्रापरेशन करता  है  ।  वेज  बोडं  ज्वायंट  मेनेजमेंट  काउंसिल  बने  |  साननीय

 मंत्री जी  नींद  अपनी  रिपोर्ट  में  इस  बात को  स्वीकार  किया है  कि  उसके  से  chara

 बढ़ी  क्वालिटी  बढ़ी है  इसके  साथ  साथ  जो  स्ट्राइप्स  होती  उनमें  कमी  हुई

 बढा  वैल्थ  बढ़ी  चनक  हालत  में  जब  मजदूर  झपना  फर्ज  पूरा  करता

 यह  कहा  जाता है  भर है  तो  उसे  क्या  अपना  हक  मांगने  का  अ्रखत्यार नहीं होना नहीं  होना  चाहिये
 ?

 मने  इसको  बचपन  में  पढ़ा था  कि  राइट्स  श्रात्वेज़ फालो  डीटीओ  ।  लेकिन  हिन्दुस्तान  में

 मजदूरों  के  मुताल्लिक  जब  सोचा  जाता  है  तो  ऐसा  नहीं  होता  अपना

 फर्ज  पुरा  करता  वह  देश  का  प्राडक्दान बढ़ाता  नेशनल  वैल्थ  बढ़ाता  स्ट्राइप्स  का  कम

 सहारा  लेता है  ।  क्या  इस  सब  के  बाद  भी  उसको  हक  मांगने  का  ग्र खत् यार  नहीं है

 यह  हक  उसे  नहीं  मिला  यह  हकीकत है  जब  प्रॉडक्शन  बढ़ा  है  ,  जब  नशनल  वल्द  बढ़ी

 तो  यह  ठीक  है  कि  उसके  मुताबिक  उसकी  वैजिज न  उसकी  झ्रामदनी न  लेकिन

 कुछ  न  कुछ  तो  मुनासिब  मिकदार में  बढ़ती  |  क्या  कोई  कह  सकता  है  फि  उसी

 दार  में
 उसकी  आमदनी  बढ़ी  है

 !  मैँ  कहूंगा  कि  सोशलिज्म  का  नारा  तो  हम  लगात ेहैं
 पौर

 यह  भी  ठीक  है  कि  कांग्रेस  जोकि  पार्टी  इन  पावर  ag  सोशलिज्म  के  उसूल  को  भ्र पना यें  हुये

 इंडस्ट्री  में  दो  पार्टीज़ लेकिन  हकीकत ag  है  कि  हिन्दुस्तान में  मजदूर  बहुत  कमज़ोर है  ।

 होती  एक  एक  लेबर  ,  एक  एक  एम्पलायी  |  हकीकत यह  है  कि

 हिन्दुस्तान  में  कैपिटल  मजबूत  हिन्दुस्तान  में  एम्पलायर बहुत  शक्तिशाली  बहुत  प्रभावशाली

 है  उसके  मुकाबले  में  लेबर  जो
 जो  एप्म्पालथी  बहू  मजबूत  नहीं  वह  शक्तिशाली
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 नहीं  वह  प्रभावशाली  नहीं  है  सब  से  बड़ी  दुःख  की  बात  यह  है  कि  वह  यूनाइटेड  नहीं

 लेबर  इकट्ठी  नहीं  जैसे  मेरे
 मित्रों

 ने  मुझ  से  पहले कहा  है  कि  यहां जो  ट्रेड  यूनियन

 मूवमेंट  वह  पुरी  तरह  से  श्रार्गनाइज़ नहीं  हुई  मजबूत नहीं  हुई  हिन्दुस्तान  में  तीन

 बड़ी  पार्टीज़  पी  ०  एस०  पी०  ग्रोवर  कम्युनिस्ट  पार्टी  |  ये  तीनों  मजदूरों की  बेहतरी

 मजदूरों  की  भ्र लम् बरदार  होनें  का  दावा  करती  हैं  ।  इन  तीनों  का  झ्राखिर  एक  साथ

 खास  स्टेज  तक  तो  कामन  प्रोग्राम  एक  खास  स्टेज तक  ये  तीनों  मजदूरों को  इकट्ठा  जाना

 चाहती  हैं  ।  जहां  तक  ये  मजदूरों  को  ले  जाना  चाहती  हैं  सनौर  जहां  तक  इनका  कामन

 प्रोग्राम  वहां तक  भी  कया  बजह  है  कि  उस  कामन  प्रोग्राम  की  मौजूदगी  में
 जो  मजदूर

 वे  वैसी  तरक्की  नहीं  कर  पा  रहे  वैसे नहीं  बढ़  रहे  जैसे  बढ़ना  चाहिये  कौर  जसे

 तरक्की
 करनी  चाहिये  ।  म  अरज़  करता हूं  कि

 नगर  इन  पार्टीज़को  मजदूरों  से  प्यार

 मजदूरों  के  काज़  से  प्रेम  तो  इनको  ट्रेड  यूनियन  मूवमेंट  को  मजबूत  करना  ATX

 पार्टी  लेवेल  से  ऊपर  उठ  कर  जहां  मजदूरों  का  क्वैश्चन  वहां  इकट्ठे  हो  कर  काम  ८'रना

 चाहिये  |

 दूसरी  बात  मे  यह  ३  करना  चाहता हूं  कि  इंडस्ट्रीज़  कौर  ज्यादा  खोल  देनें

 के  बावजूद  इनके  ज्यादा  खुल  जाने  के  बावजूद  भी  हम  अनएम्प्लायमेंट  को  टूर  नहीं  कर

 पाये हैं  ।  सरकार ने  इसके  लियें  एम्पलायमेंट  एक्सचेंज  खोले
 हैं  लेकिन  में  समझता हूं  कि

 वे  बे ग्रस रहो कर हो  कर  रह  गये  हैं  ।  जो  एम्पलायर  क्लास  वह  उनका  फायदा  नहीं  उठाती  है

 झर  वह  नित  नए  बहानें  पेदा  करके  भ्र पने  ही  फैबरिट्स  भ्र पने  ही  आदमियों  को  इंडस्ट्रीज

 लगा  लेती  है  ग्रोवर  लगाना  चाहती  है  ।  इसके  लिये  मैं  एक  सुझाव  रखना  चाहता  हूं  |

 क्या  यह  मुम्किन  नहीं  हो  सकता  है  कि  हर  एम्पलायमेंट  एक्सचेंज  जो  उसके  पासਂ  दरख्वास्त

 उनको  देने  वालों  का  वहू  बाकायदा  इम्तहान  एक  खास  किस्म  का  टेस्ट  मुक़र्रर  हो

 उसके  नतीजे  के  आधार  पर  वह  देखे  कि  जिस-जिस  केटेगरी  में  जो-जो  लोग  अना  चाहते

 उनकी  एफिशिएन्स  क्या  है  झर  उसके  मुताबिक  वह  अपनीਂ  फ़ेहरिस्तें  तेयार  रखें  ?  जब  कोई

 एम्प्लायर  अपनी  जरूरतों  के  स्टाफ  at  जिस  एफिशिएन्सी  का  आदमी  वह

 चाहता है  उसी  क्लास  का  आदमी  वह  उस
 को  पेश  sti  चूंकि उस  ने  खास  टेस्ट

 खास  इम्तहान  पास  किया  इस  लिये  वह  एम्प्लायर  नहीं  सके  1  कि  वह
 मेशर  को  दमी  नहीं है  ।  म

 ः  करना  चाहता हूं
 कि  एम्प्लायर के  लिये  ae  श्रब्लिगेटरी

 होना  उसे  मजबूर  किया  जाना  चाहिये  कि  जिस  एफिश्किएन्सी  का  आदमी  वह  चाहता है
 वसा  आदमी  दिये  जाने पर  वहू  उसको  हमारे  एम्प्लॉयमेंट  जਂ  तभी  इफेक्टिव

 हो  सकते  कामयाब  हो  सकते  जब  इस  तरह  से  काम  हो  ।'

 सब  से  बड़ी  बात  यह  है  कि  जहां  जहां  फैक्ट्री  वालों  एम्प्लायसं  को  झ्रादमियों  की  जरूरत

 वहू  उन  को  मुहैया  किये
 जाने  हमारी  प्लैन्स  एकानमी  हमें  पता  है  कि

 इंडस्ट्रीज़  में  क्या  काम  होना  है  ।  हमारे  एम्प्लॉयमेंट  न» ___*+ एक्स चन्जज़  को
 भी  इसका

 पता  होता  वह  क्लासेज  कायम  क्लासेज  चला  कर  के  लेबर  को  वे  ट्रेन  कर  सकते

 हैं  ताकि  वक्त  भाने पर  वह  लोग  इंडस्ट्री  में  काम  करने  के  काबिल  बन  सकें
 ।  मेरी  श्री  यह

 है  कि  greats  एक्स्वेंजेज  को  कामयाब  बनाने के  लिये  जरूरी है  कि  इस  तरफ  ध्यान

 feat  जाये

 fat  मूल्यों  :  मैँ
 दो

 lara  बताना
 चाहता  पहली  यह  कि

 एक  देश
 में

 बेकारी  बढ़ने का  खतरा  ager  है  और  दूसरी  यह  है
 कि  श्रम  मंत्रालय

 का  श्रादिमजाति
 प्रथ व्यवस्था

 पर
 क्या

 प्रभाव  पड़ेगा  ।

 मूल  अंग्रेजो  में
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 [et  डेविड  मुग़न्नी ]

 में  विशेषरूप  उत्तर  दक्षिण  बिहार  कौर  पूर्वी  मध्य  प्रदेश  की

 श्रादिमजातियों
 के

 बारे
 में  कहना  चाहता हूं  |  हम  ग्रौद्योयीकरण  की  मांग  करते

 जब  कभी  सरकार  को  कोई  कारखाना  स्थापित  करने या  बांध  अथवा  रेलवे  लाइन  बनाने

 के  लिए  जमीन  की  आवश्यकता  होती  है  तो  इन  लोगों  को  बिना  सोचे  समझे  जमीनों  से

 बेदखल  att  विस्थापित कर  दिया  जाता  है  ।
 मैं  जानता हूं  कि  ara

 भी
 सैकड़ों  लोग

 पेड़ों के  नीचे  रह  रहे

 इस  सभा  तथा  राज्यविधान  काय  द्वारा  कुछ  ऐसे  नियम  बनाये  गये  हैं  जिनके  द्वारा  ख़ादिम
 जाति  केलोग  जंगलों  में  नहीं  जा  सकते  ।  उड़ीसा  में  जब भी  इन  झ्रादिम  जाति  तथा

 पिछड़े  वर्गों  के  लोगों  की  स्थिति  ऐसी  है  कि  मानो  वे  art  दास  हों  ।  जमींदार  लोग
 तथा  महन्त  उन्हें  काफी  सताते  हैं  ।  वहां  कुछ  लोगों  की  ज़मीनें  रेलवे  लाइन  बनाने के  लिये

 ले  ली  गई  लेकिन  वहां  रेलवे  लाइन  बनाने  का  काम  इसलिये  रुक  गया  है  कि  उनको  उचित

 क्षतिपूर्ति  नहीं  दी
 गई  मेरा  निवेदन  है  कि  उन्हें  शीघ्र ही  दे  दी  जानी  चाहिय े।

 सीसल  बागान  की  देख  भाल  का  काम  केन्द्रीय  सरकार  को  ले  लेना  चाहिये  ।  क्योंकि  इन

 में  काम  करने  वाले  लोग  किसी  भी  विधि  के  अन्तर्गत  नहीं  जाते  ।

 बिभीतारपुर खान  में  काम  करने  वाले  कम  चा  रियों  को  हटा कर
 उन

 के  स्थान  पर  गोरखपुर
 से  कर्मचारियों  के  लाने  का  प्रदान  उठाया  है  ।  गोरखपुर  के  कर्मचारियों  की  हालत  बहुत

 ही  खराब  हैं  एक  प्रकार  से  दास  की  तरह  काम
 करते  हैं  उन  से  बुरी  तरह  काम

 लिया  जाता  है  ।

 स्थानीय  कर्मचारियों  को  shoe  काम  करने  वाले  व्यक्तियों  के  कर्मचारियों  द्वारा  हटाया

 जा  रहा  है  |  मेरे  कहने  का  मतलब  यह  है  कि  जो  स्थानीय  कर्मचारी  हैं  जो  काम  करना

 जानते भी  हैं  उन्हें  भी  हटा  कर  उन  के  स्थान  पर  बाहर  से  व्यक्तियों को  लाया  जारहा  है  ।

 वहां  केश्रादिम  जाति  के  लोगों  केसाथ  बर्ताव  किया  जारहा  है  ।

 मेरा  निवेदन  यह  है  कि  यहां  के  स्थानीय  कमेंचारी  बहुत  परिश्रमी  हैं  कौर  कुशल

 भी
 हैं  ।  लेकिन उन  को  कुछ  कारणों  के  आधार पर  काम  नहीं  दिया जा  रहा है  ।  कौर

 इसीलिये  उन  के  पास  कोई  काम  भी  नहीं  है  ।  पता नहीं  यह  समाजवाद  लोगों  को  कहां

 ले  जायेगा  ।

 श्र  बालकृष्ण  वासनिक  हमें  १६लाख  रुपये  के  उत्पादन  की  हानि  हुई  है  ।

 सरकारी  उद्योग  क्षेत्र  में  काम  करने  वाले  श्रमिकों  में  सन्तोष बढ़  रहा  है  ist  समय  है

 जबकि  हमें  उस  सन्तोष के  कारणों  का  पता  लगाना  चाहिये  ।  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  यह

 उन  षड़यंत्र  है  जो  यह  नहीं  चाहते  कि  सरकारी  उद्योग  क्षेत्र  के  उपक्रम

 सफलतापूर्वक  कार्य  करें  या  यह  उन  लोगों
 के

 काय
 का

 परिणाम  है  जो  श्रमिकों  में

 श्रसस्तोष  फैला  कर  शक्ति  प्राप्त  चाहते  हैं  ।  सरकार  को

 gan  इस  सारी  की  जांच
 करनी  चाहिये

 |

 बीड़ी  उद्योग  एक  महत्वपूर्ण  उद्योग  है  ।  विभिन्न  राज्यों
 के  बीड़ी  श्रमिकों  की  मजूरी

 में  काफी  समानता  है  ।  इसका
 कोई  कारण

 नहीं
 है

 ।  में  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध

 धि
 मूल  अग्रजा मे
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 करूगा  fe  वह  बीड़ी  उद्योग  के  लिए एक  मजूरी बोडें  स्थापित  कर  दें  ।  इस  a  इतना  तो

 हो  जायेगा  कि इस  उद्योग  की  मजूरी में  सब  के  लिए  एकरूपता  हो

 घी  क०  ato  तिवारी  )  :  उपाध्यक्ष  महोदय  ,  milan  अधिकतर  वक्ताओं

 ने  इंडस्ट्रियल लेबर  के  बारे  में  कहा  चाहेवह  किसी  पार्टी के  हों  प्राम  तौर  पर  वक् नाओ ओने ने

 इंडस्ट्रियल लेबर  के  बारे  में  ही  कहा  है  ।  लेजिस्लेशंस्‌ भी हम भी  हम  देखते  हैं  कि  ज्यादातर  इंडस्ट्रियल

 लेबर सं के  लिए  बनते  हैं  ।  इसी  तरह  से  कल  अपनी  श्रोपनिंग  स्पीच में  मिनिस्टर

 साहब  ने  ज्यादातर  इंडस्ट्रियल  लेबर  केबारे  मेंह  कहा  है  मैं मिनिस्टर  साहब  कौर

 इस  हाउस  का  ध्यान  एग्रीकल्चरल  लेकर  की  ्रो  श्रावित  करना  चाहता हं  ।

 भारतवर्ष  एक  कृषि  प्रधान  देश  है  ।  प्रभी  भी  इस  देश  के  करीब  ८२  प्रतिगत  ल  «ग

 देहातों  में  रहते  हैं  प्रौढ़ वह  खेती के  ऊपर  श्रपना  जीवन  निर्वाह  करते  रिपोर्ट  में  जो  झांक  ड़

 fer  हैं  उन  को  देखन ेसे  यह  मालूम  होता  है  कि  दस  वर्ष  केन्द्र  केवल

 वाघा  परसेंट  लोग  ही  दायरों  मेंगय हैं  ।  सन्‌  १९४१  में  देहातों  में  खेती  के  ऊपर

 frat  करने  वाले  श्रनएम्प्लाएड  ait  एम्प्लाएड  लेबर सं  तादाद  ८२.६२

 परसेंट  थी  सन्‌ स  १९६१  में  ८२.१६  परसेंट  रही  रोके  से  झ्राघा  परसेंट  लोग

 at  wed  में  गये  ।  एग्रीकल्चरल  लेटर्स  की  तादाद  ७.  कुछ  है  जब  fe  इंडस्ट्रियल

 लेगबसें की  तादाद  बहुत  कम  है  ।  इसके  सम्बन्ध में  इंटर  नेशनल  लेबर  toy में  यह

 लिखा है

 के  लाखों  लोग  में  लगे  हैं  मत  बेरोजगारी  दूर  करने  के  लिए  हमें

 कृषि  की  are  ध्यान  देना  ही  होगाਂ  |

 इंटर  नेशनल  लेबर  राज्य  के  फरवरी सन्‌  ६२  के  ईश्क  में  पेज  eve  में  यह  लिखा

 है

 कि  भारत  की  श्रम  शक्ति  के  संबन्ध  में  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  यहां  बहुत  से  लोग

 केव  पर  आश्रित  है  |  wa  औद्योगिक  क्षेत्र  के  विकास  के  कारण

 काफी  जनशक्ति  कृषि से  हट  गयी  इस  से  भूमि पर  दबाव  निरन्तर  बढ़  रहा  है

 इस  तरह  से  ड्राप  देखेंगे  कि  जहां  तक  एम्प्लॉयमेंट  का  सवाल  है  ,  एग्रीकल्चरल  लेबर

 एम्प्लॉयमेंट  का  सवाल  इंडस्ट्रियल  लेबर  के  एम्प्लॉयमेंट  के  सवाल  से  किसी  तरह  कम

 नहीं  है  ।  इसलिए  मै  इस
 अवसर  पर  माननीय

 मंत्री  का  ध्यान  एग्रीक्लचरल  लेबर

 की  झ्र  दिलाना  चाहता  हुं  |  श्री  ढेबर  भाई  ने  जो  कभी  रिपोर्ट  पबलिश  की  है

 उसको  मालूम  हो  जायगा  fe  क्या  हालत  है  ।  इण्डस्ट्रियल

 लेबर  को  तो  पुरा  सालਂ  काम  मिलता  है  उनकी  वेजेस  वर्ग रह  को  भीਂ  सरकार

 देखती  रहती है  ।  ae  रैकेट  करती  रहती  है  लेकिन  एपग्रीक्लचरल  लेबर  की  हालत

 खराब  रहती  है  कौर  उनकी  दवा  सुधारने की  ate  कोई  सक्रिय  कदम  नहीं  उठाया

 जाता  है  |

 श्री  ढेबर  की  शेड्यूल  एरियाज  एंड  बैड्यल्ड  टाइम्स  कमिशन  की  रिपोर्टे के  पेज

 १६०-१६१  में यह  लिखा  है

 tia  waist  में
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 कृ०  ना०

 दरिद्रता  हमारे  देश  का  बड़ा  व्यापक रोग  है  बार  तो  यह  रोग  बड़ा  भयानक

 हो  जाता हैं  ।  १०  प्रतिशत  लोग  केवल  पत्ते  इत्यादि खा  कर  जारा  करते  हैं  ।

 महाराष्ट्र  के  उप  विकासायक्त तथा  कलक्टर  ने  बताया fe  महाराष्ट्र के  २५  से  ३०

 प्रतिशत  लोग  पत्ते और  जड़ें  इत्यादि  खाकर रह  रहे  हैं  ।  कौर  उससे  पुराने

 ग्राही-काल की  यादे  ताजा हो  जाती  है  ।

 एग्रीकल्चरल  लेबर की  यह  हालत  है  ।  करोड़ों  गरीब लोग  जिनकी

 कि  कोई  जमीन  नहीं  है  उनकी  ऐसी  पस्त  हालत  हो  रही  है  ।  इन  के  अलावा

 वह  लोग  जिन  के  कि  पास  कम  जमीन  है  कौर  पुरे  परिवार  का  उस  पर  गुजारा  मुश्किल है

 तो उन  के  लड़के  जो  पढ़  लिखे  हैं  उनको  कौर  घर  की  औरतों  को  भी  एम्प्लॉयमेंट  देन ेक

 एक  बहुत  बड़ा  सवाल  हमारे  सामने  है  ।  में  समझता  हूं  कि  इस  समय  देश  के  सामने

 सब  से  बड़ा  सवाल  सब  से  बड़ी  समस्या  एग्रीकल्चरल  लेबर  के  श्रनएम्प्लायमेंट

 की है  |  इस  से  बढ़  कर  दूसरा  कोई  सवाल  नही ंहै  ।  इस  लिए  में  मंत्री  महोदय  का

 ध्यान  विशेष  रूप  से  इसी  समस्या  की  me  दिलाते  चार  सुझाव इस

 सम्बन्ध  में  देना  चाहता  हूं  श्र  मेरा  ऐसा  विश्वास  है  कि  अगर  इन  की भ्रोर भ्र

 का  ध्यान  जायगा  तो  बहुत  कुछ  भला  हो

 मेरा  सुझाव  है  कि  स्टेट  एम्प्लाईज  मेडिकल  waite  एक्ट  को  एक्सचेंज  कर  के

 खेतिहर  मजदूरों  के  लिए  मेडिकल  फैसिलिटी की  करनी  चाहिए  ।  इस  के  लिए  एक

 मेडिकल  सेस  लगा  दिया  जो  कि  पंचायतों  के  ज़रिये  इक्ट्ठा  किया  जाये  |

 चूकि  समय  नहीं  इसलिए  हर  एक  प्वायंट  को  व्य  करता  चला  जाता

 eg  |

 दो  तरह  के  लेबर  हैं--पर्मानेंट  एग्रीकल्चरल  लेबर  कैजश्नल  लेबर  wale

 एग्रीकल्चरल  लेबर  का  किसी  न  किसी  बड़े  गुहार  के  साथ  सम्बन्ध  होता  जब  वे

 बीमार पड़  जाते  या  किसी  कौर  डिफ़ीकल्टी में  पड़  जाते  तो  उनको  देखने

 वाला  कोई  नहीं  है  ।  इसलिए  जब  बीमार  तो  उन  को  मज़दूरी के  साथ

 छुटटी  जैसे  कि  इंडस्ट्रीज  लेबर  को दी जाती  है  ।  इसी  तरह  तीज  ak

 पव  पर  भी  उन  को  छोटी दी  जाये  ।

 खेतिहर  मज़दूरों के  लिए  सरकार  ने  मिनिमम  वज़ीर ठीक  किये  ae  इंडस्ट्रियल

 लेबर
 के  सम्ब,न्ध  में  तो  उन  बेलिज़ को  एयरफ़ोर्स  करा  देती  लेकिन  एग्रीकल्चरल  लेबर

 के  सम्बन्ध में  उन  को  एन्कोड नहीं  कराया  जा  सका  है  ।  तो  सब  जगह  ग्राम

 पंचायतें  हैं  इस  लिए  उन  के  जरिये  मिनिमम विजय  एन्फ़ोसें  कराई  जा  सकती  है  ।

 जितने  लेबरर  खास  कर  बड़े  बड़े  गृहस्थो ंसे  जिन  का  सम्बन्ध  उन  के

 लाइफ़  इन्शोरेंस  की  व्यवस्था  होनी  चाहिए  ।  हम  देखते  हैं कि  उन  मेंसे  are  कोई

 व्यक्ति  मरता  तो  उस  के  बाद  उसके  परिवार  की  क्या  दशा  होती  में  ने  अभी

 पक  को  साल  में  दो  तीन  मह हमने  पेड़  की  जड
 खान रिपोर्ट  मे ंसे  पढ़ा  है  | हिट  |  उग  be  लाल  wont  aS  ता  नी  पड़ती है  ॥
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 सलिए इससे  श्राप  ae  लगा  सकते  हैं  कि  उन  लोगों  की  क्या  हालत है  ?

 मेरा  निवेदन  है  कि  उनके  लिए  ईजी  प्रीमियर  की  व्यवस्था  कर  के  लाइफ  इन्शोरेंस

 का  इन्तजाम  होना

 शी  मोहसिन  श्रम  देश  के  विकास  का  एक  महत्वपूर्ण  वर्ग  होता  है  ।

 यदि  हमें  अपने  देश  का  निर्माण  करना  है  भ्र  राष्ट्रीय  प्राय  को  बढ़ाना  है  तो  हमें  श्रमिकों  को  सन्तुष्ट

 ।  यह  बात  बड़े  ह्य  और  सन्तोष  की  है  कि  सरकार  श्रमिकों  शौर  प्रबन्धकों  के  बीच

 सहयोग  बढ़ाने की  दिशा  में  बहुत  सक्रिय  प्रयत्न  कर  रही  है  ।  मंत्री  महोदय  ने  बताया  है  कि  दूसरी

 योजना  के  अन्तिम  वर्ष  में  राष्ट्रीय  राय  में
 ७  प्रतिशत वृद्धि  हुई  है

 १९६१-६२
 में

 ४.  ४५

 प्रतिशत  के  कौर  बढ़  जाने  की  संभावना  है  ।  १९६०-६१  में  कृषि  उत्पादन  ८  प्रतिशत  बढ़ा  श्र

 खाद्यान्नों  के  उत्पादन  में  ६  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  ।  प्रौद्योगिक  उत्पादन  में  भी  ७
 से

 ८  प्रतिशत  की  वृद्धि

 हुई  ।  इससे  स्पष्ट  ही  है  श्रमिक  अपना  कत्तव्य  पुरा  कर  ही  रहे  हैं
 ।

 a  यह  भी  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  प्रौद्योगिक  संबंधों  को  अधिक  बरच्छा  बनाने  के  लिये

 are  में  तय  को  गधी  प्रशासन  संहिता  बहुत  लाभदायक  होगी  ।  प्रबन्ध  कार्यों  में  श्वमिकों  को  भाग

 दिये  जाने  के  मामले  में  प्रगति  हुई  है  ।  प्रारम्भिक  कार्य  किये  गये  किन्तु  फिर  भी  इसी  से  हम  सन्तोष

 नहीं  कर  बहुत  कुछ  प्रभी  किया  जाना  बाकी  है
 ।  तो

 यही
 थी  कि

 तीन  वर्ष  के  प्रयोग  के  बाद

 अ्रधिक  weal  सफलता  प्राप्त  होनी  चाहिये  थी  ।  सरकार  को  कम  से  कम  यह  ध्यान  रखना  चाहिये

 कि  we  योजना  सरकारी  उद्योग  क्षेत्र  में  लागू  की  जाय
 ।

 यदि  इसके  लिये  भ्रावश्यक  प्रतीत  gar  तो

 गैर-सरकारी  उद्योगों  के  लिये  एक  विधान  भी  बनाया  जा  सकता  है  ।  तीन  व्य  के  प्रयोग  के  बाद  ae

 प्रतीक्षा  ठीक  नहीं  ।

 एक  ग्रन्थ  बात  का  भी  पुरी  तरह  ध्यान  रखा  जाना  चाहियें  वह  यह  कि  संयुक्त  प्रबन्ध  परिषदों

 में  श्रमिकों  के  वास्तविक  प्रतिनिधि  ही  सम्मिलित  किये  जानें  चाहिये  ।  इसके  अतिरिक्त  श्रमिकों  की

 शिक्षा  योजना की  are  भी  ध्यान  दिया  जाना  चाहिये  |  वित्तीय  योजना  में  इसके  लिये  ४८  लाख  रुपये

 की  व्यवस्था की  गयी  थी  प्रसन्नता की  बात  है  कि  Wa  इस  उद्देश्य के  लिये  २००  लाख  रुपये की

 व्यवस्था की  गयी  है  प्रौढ़  १३४  प्रशासक  शिक्षक  प्रशिक्षित  भी  हो  गये  प्रबन्ध  कार्यों  में  भाग  लेने

 से  पुर्व  उनका  प्रशिक्षित हो  जाना  बड़ा  है  ।

 a  यह  भी  निवेदन करना  चाहता  हूं  कि  सरकार
 को  इस  बात  के  लिय  कदम  उठाने  चाहियें  कि

 कोई  भी  कारखाना  कोयले  की  कमी  के  कारण  बन्द  न  हो  |  यह  की  बात  है  कि  मध्य  प्रदेश

 और  महाराष्ट्र  को  कपड़े  की  मिलें  इसी  कारण  बन्द  रही  हैं  ।  क़षि  श्रम  के  जीवन  स्तर  को  भी  ऊपर

 उठाने की  आवश्यकता है  ।  अन्य  राज्यों से  मजदूर  लाने  पर  स्थानीय  मजदूरों की  उपेक्षा  करने

 प्रवृत्ति  को  दूर  किया  जाना  चाहिये  ।  मजदूरो ंके  वेतनक्रमों में  भी  एकरूपता  लाई  जानी  ।

 श्री  सिहासन  सिह  )  :  उपाध्यक्ष
 सबसे

 पहले  आपको  धन्यवाद  देता  हूं

 जो  आपने म झे बोलने मझे  बोलने  का  मौका  दिया  है  ।

 हमारे  देश
 की

 उन्नति  बहुत  कुछ  लेबर  पर  निर्भर  करती  है
 ।

 लेबर  सन्तुष्ट रहती  तो

 हमारा  हर  एक  काम  प्राग
 बढ़  सकता  है  प्रौढ़  वह  सन्तुष्ट  नहीं  रहती  वह  सैटिसफाइड नहीं

 रहती  है  तो  हमारा  काम  तग  नहीं  बढ़  सकता  दुर्भाग्य  सैराज  जो  वातावरण है  वह  चारों

 स्ट्रइकस का है पर यह फैल का  है  झ्र  यह  फैल  रहा  प्रभी  दिल्ली  में  ही  होटल  एम्पलाइज  की  स्ट्राइक  हुई  थी  झर

 अनाज  ही
 अखबारों  में  निकला

 है  कि
 चह  खत्म  हो  गई  जो  वातावरण  है  यह  कैसे  बन्द  इस  पर

 इस  सदन  को  तथा  सरकार  को  ठंडे  दिल  से  विचार  करना  चाहिये
 |

 मैं  समझता  हूं  कि  ae  वातावरण
 अ

 मूल  wast  में
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 तभी  बन्द  होगा  जबकि  लेबर  में  सन्तोष  की  भावना  उनके  वेतन  उनको  ठीक  प्रकार  से  कौर  समय

 पर  मिलेंगे  गौर  जहां  तक  उनकी  सर्विस  का  ताल्लुक  उनको यह  डर  नहीं  होगा  कि  जब  मालिक

 चाहे,उनको  निकाल  सकते  मुझे  फेडरल  रिपब्लिक  ग्राफ  वैस्ट  जमाने  के  बारे में  मालम  वहां पर

 एक  सिस्टम  निकाला  गया  है  जिसके  मुताबिक  वहां  जितनी  भी  इंडस्ट्रीज  हैं,उनके  अन्दर  एम्पालयर

 और  एम्पलायी  के  बीच  एक  एग्रीमेंट  होता  है  उस  एग्रीमेंट  के  पर  वहां  पर  प्राक्कलन  होता

 बढ़ता  है  हर  तीन  महीने  के  बाद  उस  एग्रीमेंट  की  समालोचना होती  है  देखा  जाता है  कि

 उस  एग्रीमेंट  का  पालन  किस  तरह  से  हो  रहा  है  कौर  ठीक  तरह  से  नहीं  हो  रहा  होता  तो

 उसके  फलस्वरूप  वह  ठीक  तरह  से  होनें  लग  जाता  है  कौर  स्ट्राइक  की  नौबत  ही  नहीं  ats  उस

 एग्रीमेंट  में  यह  होता  है  कि  जो  प्रोडक्शन  बढ़ेगी  वहू  HA  बढ़ेगी  ।  उस  सिस्टम  को

 हम  अपने  यहां  लागू  करें  यहां  भी  उसकी  च् 1रुग्रात  करें  तो  बहुत  में  हमारे  यहां  भी  प्रॉडक्शन  में

 बढ़ोतरी हो  सकती  जो  एम्पलायर एम्पलायी  का  झगड़ा  है  वह  बन्द  हो  सकता  है  |

 मैं  चाहता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  जी  उस  तरफ  ध्यान  दें
 ।

 कल  उन्होंने  एक  घोषणा  की  है  कि  वह  इनाम  देना  चाहते  हैं  ।  यह  अच्छी  चीज  है  ate  इससे

 लेबर  को  प्रोत्साहन  मिलेगा  ।  लेकिन  समझता हूं  कि  इनाम  के  साथ  साथ  जो  किये  प्रणाली

 हमारे  यहां  है  उसको  भी  बदलने  की  जरूरत है  ।  अगर  यहां  पर  पीस  TH  हो  तो  मजदूर  ज्यादा  काम

 सकते  हैं  ।  राज  हालत  यह  है  कि  वेतन  निश्चित  हैं  कौर  काम  को  नहीं  देखा  जाता  वेतन

 काम  पर  हो  झर  उसके  प्रतीक  जितना  भी  कोई  काम  करे  उसका  उसको  alas  वेतन  मिले

 तो  शायद  उस  सुरत  में  काम  ठीक  से  प्रोडक्शन भी  बढ़ेगा  रोक  काम  में  हर्जा भी  नहीं  होगा  ।

 जहां  जहां  पर  लेबर  के  वेतन  निश्चित  वहां  वहां  वह  काम  नहीं  करती  है  ग्रोवर  बेकार  बरेठी  रहती  है  ।

 आवासों  में  ज्यादा  तर  चाय  इत्यादि  पीने  में  ही  समय  जाता  है  ।  उनके  लिये  कोई  काम  की

 मिकदार  निश्चित  नहीं  है  कि  इतने  कागज  या  इतना  काम  तुम  को  निश्चित  तौर  पर  करना  होगा  ।

 अज  फाइलें चलती  हैं  लेकिन  कुछ  होता  नहीं  है  ।  फाइलें तो  चलती  ही  रहती हैं  ।  इसके  लिये  भी  पीस

 an  सिस्टम  दफ्तरों  से  लेकर  मशीन  के  काम  तक  हो  जाये  तो  शायद  हमारे  झगड़े भी  बहुत

 हद  तक  कम  हो  सकते  हैं  कौर  काम  भी  बढ़  सकता  है  अच्छा  हो  सकता है

 मेरा यह  भी  निश्चित  मत  है  कि  एम्पलायमेंट एकसचेंजिज  जो  भ्रापनें  खोल  रखे  उनमें  सुधार

 होने  की  जरूरत है  ।  होता  यह  है  कि  एक  व्यक्ति  उसमें  जाता  है भ्र ौर  जाकर  अपना  नाम

 रजिस्टर  करा  कर  झा  जाता  हर  तीसरे  महीने  जाकर  उसको  अपने  नाम  को  रिन्यू  करवाना

 पड़ता है  ।  किसी  को  व्यवसाय  मिल  भी  जाता  है  लेकिन  अधिकांश  को  नहीं  मिलता है  ।  चूंकि  उसको

 कुछ  सुविधा  यहां  हीं  होती  इस  वास्ते  वह  व्यवसाय  पाने  की  प्रायः  करता  रहता  यह  भी

 cana  प्राया  है  कि  जो  एम्पलाइंग  प्रायोरिटी  होती  है  वह  एम्पलायमेंट एक्सचेंज  को  लिख  कर  भेज

 देती  है  कि  फलां  का  नाम  भेज  देना  हम  उसको  ले  लेंगे  ।  एक  तरह  से  सिफारिश  का  यह  दूसरा  रास्ता

 खुल  गया  है  ।  एम्पलायमेंट  एक्सचेंज  का  फायदा इस  तरह  से  भी  हो  सकता है  कि  जो  रजिस्टडें

 अनएम्पलायड  होते  उनको  अमरीका  में  तथा  कुछ  ग्रोवर  मुल्कों  राहत  पहुंचाई  जाती  वैसे  ही

 राहत  यहां
 भी  पहुंचाई  जाये  ।  लेकिन  जबकि

 वहां  पर  बोनस  दिया  जाता  ग्रेचुभ्रटी दी  जाती

 हमारे  यहां  कुछ  नहं दिया  जाता  है  ।  यहां पर  जब  नाम  रजिस्टर  कर  लिये  जाते  हैं  तो  कह  दिया  जाता

 है  कि  दो  लाख  या  दस  लाख  या  बीस  लाख  लोग  अनएम्पलायड  कुछ  लोग  एसे  भी  होते  हैं  जो

 बैटर  एम्पलायमेंट  के  लिये  wa  नाम  कराते हैं  ।  चाहता  हूं  जो  भी  आदमी  रखे  जायें  वे

 एम्पलायमेंट  एक्सचेंज  से  मंगा  कर  रखे
 उसके

 तय  लिस्टें  मंगा  कर  रखे  जायें
 ।

 इसके  लिये

 कोई  टैस्ट  वगेरह
 की

 जरूरत  हो  तो  वह  भी
 लिया  जा  सकता  है  मैं  आपको  बतलाना  चाहता  हूँ  कि
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 रेलवे  में  एक  बार  हमने  जनरल  मैनेजर  से  मिलकर  यह  तय

 कर
 दिया

 कि  क्लास  ३  की  जितनी

 भी  एपाइंटमेंट्स  हों  उनको  करने  के  लिये  एक  areal  तो  आपका  एक  डाक्टर  हो  कौर  तीसरा

 ए  म्पलायमेंट  एक्सचेंज  का  आदमी  हो  कौर  ये  तीनों  बैठ  कर  चुनाव  कर  लें  शर  लोगों  को
 रख  लें

 |

 ae  चीज  थोड़े  दिन  तो  चली  अर  इससे  लोगों की  काफी  राहत  मिली  लेकिन  बाद  में  नहीं  चल  सकी  |

 मैँ  चाहता हूं  कि  एम्पलायमेंट  एक्सचेंज  के  किंग  की  तरफ  श्राप  विशेष  तौर  से  ध्यान  दें  ।

 अब  म॑  लेबर  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  हुं  ।  रेलवे  में  खास  तौर  से  कुल  लेबर
 we

 सिस्टम  चलता है
 ।  कैजुअल  वीके के  लिये  ग्रिल  किरण  मुक़र्रर  कर  लिये  जाते हैं  ।  रेलवे  पर

 ओर  दूसरी  जगहों  पर  भी  यह  रूल  है  कि  जो  छः  महीने  लगातार  कुरनूल  वर्कर  के  तौर  पर  काम

 करले  उसको  परमानेंट  कर  दिया  जाना  चाहिये  ।  मगर  होता  यह  है  कि  तीन  महीने  काम  कर  चुकने  के

 बाद  उसको  अलग  कर  दिया  जाता  उसको  एक  महीना  या  पन्द्रह  दिन  घर  दिया  जाता है

 श्र  फिर  काम  पर  लगा  लिया  जाता  इस  तरह  से  वर्षों  तक  उसको  जुमल  लेबरर  के  तौर  पर  काम
 करना  पड़ता  है  कौर  मुस्तकिल  नहीं  किया  जाता है

 |  लेबर  डिपार्टमेंट  को  यह  देखना  चाहिये  कि

 कैजुअल  लेबरए  क  बार  भरती  हो  जाये  तो  उस  डिपार्टमेंट में  काम  खत्म  होते  दूसरे  विभाग

 में  उसको  काम  पर  लगा  लिया  जायें  बजाय  इसके  कि  उसको  घर  बिठा  दिया  जाये  कौर  वह  मारा

 मारा  फिरता  कैजूश्नल लेबर  में  भी  जो  कुछ  पैसा  खां  कर  सकता  उसको
 तो

 शायद  तुरन्त

 काम  मिल  जाता  है  जो  दूसरे  बहुत  से  लोग  पैसे  नहीं  खच  कर  पाते  हैं  उनको  काम  नहीं  मिलता

 एक  चीज  हुम  खास  तौर  पर  महसुस  करते  हैं  ।  कंजूसी  लेबर  को  परेशान  नहीं  किया  जाना  चाहिये

 शर  कोई  एसी  व्यवस्था  की  जानी  कि  Hopes  लेबर  रहते  हुये  भी  उनको  बेकार न  रहता

 पड़े  ।  देखा  गया  है  कि  अगर  कोई  महकमा  बन्द  होता  है  गौर  कल  किसी  दूसरे  रिपार्ट  मेंट  में  दूसरा  काम

 दुरू  होता  है  तो  असर  फेडरल  लेबर  को  भरती  कर  लिया  जाता  है  प्रौढ़
 पहली

 को
 नहीं  रखा

 जाता  है  |

 एसा  करने  से  के  जू  ग्रह  लेबर  को  दिक्कत  होती  मेरा  रुपाल  है  किः  के  जून  लेबर  को  झपको  परेशानी

 में  नहीं  डालना  चाहिये  ।  वे  ऐसे  लोग  हैं  जिन  को  ४५  रु०  देते  हैं  यानी  Vil  रु०  रोज उसको

 मिनिमम वेज  भी  नहीं  मिलती  है  ।  उसको  श्राप  ४५रु
 ०  देते हैं  रोजाना की  हाजिरी है  ।  थोड़े

 दिन  बैठ  जाने  के  बाद  प्यार  दाहर  जाता  है  तो  वहां  उसे  काम  नहीं  मिलता  इस  तरह से  उसके

 अन्दर  असन्तोष  की  भावना  फैलती  इस  लिये  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  कैजुअल  लेबर  के  वास्ते

 खास  व्यवस्था होनी  चाहिये  ।

 लेबर  के  मकानाल  के  बारे  में  हाउसिंग  स्कीम  है  ।  गवर्नमेंट  से  काफी  रुपया  मिलता

 नन्दा  जी  की  कपा  से  लेबर  इन्क्वायरी  कमेटी  के  सिलसिले  में  मुझे  गोरखपुर  जाकर  कुछ  कोलिन  रीज
 देखनें  का  मौका  मिला  ।  वहां  पर  हमने  देखा  कि  एक  एक  कमरे  में  V4? %,  १६-१६  नेचरल  भरे

 हैं  ।  उसकों  देख  कर  बड़ी  तकलीफ  हुई  ।  एक  जगह  पर  लेबरसं  ने  हमें  घर  लिया  प्रौढ़  कहा  कि  हम

 दिन  भर  काम  करने  के  बाद  दाम  को  घर  जाने  का  मौका  पाते  हैं  लेकिन  हमको  बैठने की  भी  जगह

 नहीं  मिलती  पानी  पीने  का  भी  स्थन  नहीं  है  ।  जो  जगह  मिली  है  वह  भी  बढ़ी  गन्दी  है  ।

 wos में  देखा  कि  इतनी  मक्खियां  हैं  जिसका  ठिकाना  नहीं  है  ।  हम  लोग  वहां  पर  गये  थे  इसलिये

 wae  फिनायल इरादी  डाला  गया  था  ।  फिनायल  डालने  पर  जब  यह  हाल  था  तो  फिनायल  जबਂ

 पड़ता  तब  क्या  हालत  होती  होगी ?  १६-१६  आदमी  एक  जगह  पर  रहते  हैं  ।  झ्राखिर वे

 भी  भ्रामक  उनके  बाल  बच्चे  हैं  ।  गवरमेंट  से  कै पिट लिस्टों  को  लेबर  के  मकान  बनवाने  के

 लिये  रुपया  देते  लेकिन  करे  बनवाते  नहीं  हैं  ।  ऐसा  प्रबन्ध  चाहिये  कि  कम  से  कम  एक  कमरा तो  एक

 एकਂ  आदमी को  मिले  ।  जब  यह  भी  नहीं  किया  जाता  क्या  लेबर  में  ग्र सन्तोष  नहीं  होगा  ?

 इसकी  तरफ  भी  ग्रा पका  ध्यान  होना  चाहिये  ।
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 दादी
 sit  :

 मुझे  माननीय  मंत्री  से  बहुत  ही  सहानुभूति  इसलिए  कि

 झपना  पराया  कोई  भी  तो  उनकी  बात  नहीं  सुनता  ।

 प्रौद्योगिक  संबंधों  के  मामले में  सरकारी क्षेत्र  के  उपक्रम  ही  सबसे  बड़े  अपराधी हैं  ।

 है  कि  श्रम  मंत्रालयਂ  लोहा  तथा  कौर  डाक  तथा  तार  मंत्रालयों

 को  अपने  उपक्रमों  में  श्रनशासन  संहिता  लागू  करते  के  लिए  बाध्य  कर  सका

 विभिन्न  श्रम  कानून  नियोजकों  के  पक्ष  में  यदि  कोई  कम  चारी  संहिता  का  पालन

 नहीं  करता  है  तो  उसे  पदच्युत  किया जा  सकता  परन्तु  नियोजक  के  लिए  कोई  उपबन्ध  नहीं

 a  |

 जब  तक  शिकायतें  प्रकट  करने  सौर  विवादों  tar  के  लिए  कोई  तेज  काम  करने

 वाला  ait  स्वतन्त्र  संगठन  नहीं  होगा  तब  तक  श्रौद्योगिक  संबंधों  में  सुधार  नहीं  हो  सकत

 यद्यपि  भिलाई  इस्पात  संयंत्र  पूर्ण  हो  गया  ्य  नियोजक  कर्मचारी  संबंधों का

 यमन  करने  वाले  स्थायी  शभ्रादेश  कभी  तक  तैयार  नहीं  हुए  सरकार  उन  श्रमिको ंके  साथ

 क्या  न्याय  करेगी  जो  पिछले  समय  में  स्थायी  आदेशों  के  अभाव  में  पदच्युत  किए  जा  चके

 नियोजक  औद्योगिक श्रीवास  के  मामले  में  अपनी  जिम्मेदारीਂ  नहीं  निभा  रहे  हमें

 कानून  बना  कर
 औद्योगिक  उपक्रमों  के  कुल  उत्पादन  पर  उपकर  लगाना  चाहिए  जिसकी

 वसूली  सरकार  करे
 अर  उसके  बाद  वह  स्वयं  मकान  बनाने का  काम  प्रारम्भ

 कई  कार्मिक  संघों  को  मान्यता  नहीं  दी  गई  है  ।  उनके  आवेदन  पत्रों  पर  कोई
 कार्यवाई

 नहीं हुई

 समस्त  प्रौद्योगिक संघटन  इस  प्रकार  है  कि  उसमें  नियोजकों  को
 अ्रधिक त ह व  स्वतन्त्रता

 प्राप्त  यद्यपि  संशोधित  औद्योगिक  विवादਂ  अधिनियम  में  नियोजकों के  लिये  art  की

 दातो ंमें  एक  पक्षी  परिवर्तन  करना  गर-कानूनी  बना  दिया  गया  हैँ  परन्तु  इस  गेर-कानूनी

 परिवहन  को  रोकने  के  लिए  कर्मचारियों  की  सहायता  के  लिए  कोई  भी  व्यवस्था  नहीं  की  गई

 ह्  ।

 यद्यपि  सरकार  अधिक  रोजगार  के  लिए  आयोजन कर  रही  तथापि  संगठित  उद्योग  में

 वास्तविक  रोजगार
 में  देश  प्रतिशत  कमी  हुई  हू  ।  इससे  मालम  होता  है  कि  छटनी  aq

 चल  रही है  और  जब  तक  उसे  नहीं  जाएगा  तब  तक  रोजगार की  योजनाएं  सफल  नहीं

 होंगी ।

 मजदूर  संघ  सबंधी  विधियां  तुरन्त  गोझा  पर  लागू
 की

 जानी  चाहिएं
 ।

 मजदूरों  के  आन्दोलन  में  पुलिस  का  हस्तक्षेप  ada  अवांछनीय  पथ  जब  तक  वे  हिसा

 नक रें तब  तक  पुलिस  कों  हस्तक्षेप  करने  की  स्वीकृति  नहीं दी  जानी  चाहिए
 ।

 के  सम्बन्ध  ard  नीति  बदलनी  चाहिए
 ।

 प्रबन्ध  में  मजदूरों  को
 भी

 भाग

 देना  इस  सम्बन्ध  में  श्र  औद्योगिक  श्रीवास  ak  कार्मिक  संघों  को  मान्यता  देने के

 लिए  कानून  बनाने  चाहिए ं|
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 fatwa  मुझे  प्रसन्नता है  कि
 चर्चा

 में  माननीय  सदस्य  के  भाषण  से  जान  गई  2

 माननीय  सदस्य  ने  जो  कुछ  मामले  उठाए  हैं  में  उनके  बारे में  कुछ  कहूंगा ।

 उससे  सदस्यों  द्वारा  उठाए गए  मामलों  के  बारे में  कहूंगा

 वे  जानना  चाहते  थे  कि  नियोजकों  के
 श्री  प्रभात कार  ने  मुकदमों  के

 बारे
 में  पूछा था

 विरुद्ध में  कितने  मुकदम ेथे  दौर  मजदूरों  के  विरुद्ध  कितने  मुकदमे थे  |

 <e&go  में  नियोजकों  के  विरुद्ध  अभियोग  के  Aree  मामले  ate  श्रमिकों  के

 विरुद्ध एक  भी  नहीं

 माननीय  सब्स्य  ने  safer  व ंमें  वृद्धि  के  बारे में  gar  है  ।  इसका

 उत्तर  भी  बहुत  सरल  वह  यह  हँ  कि  श्रमिक  वर्ग  में  वृद्धि  जन्म-दर  में  वृद्धि के  कारण

 नहीं
 बल्कि  मृत्यु-दर  में  कमी  के

 कारण  होती  है  ।  यह  वृद्धि  सभी
 उम्र  के  लोगों  पर  लागू  होती

 जन्म  दर  में  कुछ  कमी  हुई  है  किन्तु  मृत्यु-दर  में  बहुत  कमी  हुई  है  ।

 यह  याद  रखना  चाहिये  कि  ये  ates  प्रतिवर्ष  राष्ट्रीय  नमूना  सर्वेक्षण की  दौर  से

 सिलते  श्रमिक  वर्ग की  गणना  १५-५९  वर्ष की  भ्रम  के  उन  स्त्री  पुरुषों  की  संख्या  कें

 आधार  पर  की  जाती  है  जो  मजूरी  पाकर  काम  कर  रहे  हैं  या  काम  ढूंढ़  रहे  इसलिए इस  बात

 को
 भी  ध्यान  में  रखना है  कि

 कितने  काम ढूंढ़  रहे  हँ  ।  श्राजकल  स्त्रियां  श्रमिक
 काम  ढूंढ़  रही

 wa  लोग  भी  हो  सकते  मुझे  माननीय  सदस्य  wa  संतुष्ट  होंगे  कि  श्रमिक

 भ
 में  वृद्धि  आंकड़ों  के  हेर  फेर  के  कारण  नहीं  हुई  बल्कि  वास्तविक  gi

 माननीय  सदस्य  ने  निर्वाह  व्यय  देशनांक  के  बारे  मैंडरिन  उठाया  यह  बहुत  पहले

 बनाया  गया  श्र  ब  आघार बदल  चुके  इसलिए नई  कड़ी  बनाना  उचित  कौर  आवश्यक

 माननीय  सदस्य  की  जानकारी  va  क्षेत्रीय  जांच  से  ली  गई  जो  अगस्त

 १९४८  को  शुरू  की  गई  थी
 झर  सितम्बर

 FEUER  को  समाप्त की  गई  कुछ  केन्द्रों
 के

 बारे  में  पुरी  जानकारी  नहीं  मिली  we  तक  RE  केन्द्रों
 के  देशनांक  तैयार  किय  गये  हैं  ar

 उनकी  पड़ताल की  जा  रही  प्रक्रिया  पूरी  होने  पर नई  कड़ी  के  पर  उपभोक्ता

 मूल्य  देशनांक  न  केवल  ५०  केन्द्रों  केलिए  बल्कि  सारे  भारत  के  लिए  sah  किये  जायेंगे

 यह  सितम्बर  के  ग्रस्त  तक  हो

 माननीय  सदस्य  को  रोजगार  पर  वैज्ञानि करण के  प्रभाव  के  बारे  में  भी  संदेह है  ।  मौसमी

 या  अन्य  प्रकार  का  उतार  चढ़ाव  हो  सकता  है  किन्तु  महत्वपूर्ण चीज  प्रकृति  इस  बात  के

 बावजूद  कि  श्राधनिकीकरण att  |  प्राविधिक  सुधार  के  कारण  रोजगार  अवश्य  कुछ  कम

 किन्तु  प्रशन  यह  है  कि  रोजगार  के  प्रवास  साथ-साथ  कितने  बढ़  रहे हैं  ।  हम

 ठीक  प्रगति  रोक  नहीं  सकते  ।  यदि  ऐसा  तो  कुछ  लोगों का  रोजगार  बना  किन्तु

 उन  लाखों  का  क्या  होगा  जो  काम  ढूंढ़  रहे  है ं?  मेरे  पास  स्थिति के  सम्बन्ध में  ्

 क हू  १९५१-५५  के  बीच  सुती  मिलों  जिनका  उल्लेख  किया  गया  रोजगार  ६,८  ४,०००

 व्यक्तियों
 के  पास  AT  AT  ७,६०,०००  रेशम की  मिलों  में  यह  Y¥,000  से  ७१,०००  हो

 गया  चीनी
 की

 मिलों  में  ¥,000  से  सीमेंट  की  मिलो  में  बहुत  परिवर्तन

 नहीं  gar  ।
 कागज

 की
 मिलों  में  ७,०००  की  वृद्धि  हुई  है

 ।
 शीशा  उद्योग  में  भी  कुछ  वृद्धि  हुई

 सभी  उद्योगों  में  कुछ  न  कुछ  वृद्धि  हुई  वैज्ञानिक  के  कारण  किसी  कारखाने में  श्रमिकों

 की  संख्या  कब  हो  सकती
 है  किन्तु  इसके  कुछ  संरक्षण

 भी  बैज्ञानिकन  के  बारे में  यह
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 श्री

 झौता  है  कि  afe  वर्तमान  श्रमिक  बल  में  बेकारी  तो  वैज्ञानिक नहीं  किया  जायेगा  ।

 यह  नियम  ह ैकि  किसी को  निकाला  नहीं  जायेगा  यदिਂ  इस  नियम  का  उल्लंघन  न  तो  इसके

 उपाय  किये  जा  सकते

 रिक्तियों की  सूचना  देने  के  बारे  में  पुछा  गया  था  कि  नियोजकों  को  केवल  सुचना  देने

 के  लिए  बाध्य  करने  का  क्या  लाभ  जब  तक  कि  हम  उन्हें  यह  न  कह  सके  कि  वे  नौकरी

 दफ्तरों  द्वारा  भेजे  व्यक्तियों  को  नियुक्त  इस  बात  पर  विचार  किया  गया  था

 fara में  कहीं  नियोजकों  पर  दबाव  नहीं  डाला  जा  सकता कि  वे  किसी को  froze

 का
 प्रभाव  यह  हुजरा कि  नियुक्तियों  की  संख्या

 बढ़  गई  है
 ।  हम  कानूनी तौर  पर  ०५.४ उन्हें

 बाध्य नहीं  कर  सकते  किन्तु  हम  उनसे कह  सकते  हैं  कि  वे  कच्छ  व्यक्तियों के  नामों  aw

 उपेक्षा  न  करें  रोक  अपनी  मनमानी

 मजूरी  बोर्डों  के  बारे में  सुझाव मान  लिया  गया  ह  इनकी  लोकप्रियता  बढ  गई  है

 अ्रघिकाधिक  बोर्डों की  मांग  हो  रही  वेतन  निश्चित  करने  के  इस  नये  तरीके  के  परिणाम

 भी  संतोषजनक  नग द  wea  यह  है  किः  प्राणों  क्यों  नहीं  बनाये  जाते  ।  जिन-जिन

 उद्योगों  के  श्रमिकों  ने  मांग  की  उनके  लिए  मजूरी  बोड़  बना  दिये  गये  केवल  तीन  को

 छोड़ कर  ।  श्र  ब  बीड़ीਂ  झर  सिगार  उद्योगों  के  लिए  भी  मांग की  गई  है  ।
 किसी

 को  सितारों  में  रुचि  थी

 हमारी भी  seat  कठिनाइयां  केवल  श्रादेश  निकाल  देने  से  तो  मजूरी  बोर्ड  नहीं

 बन  जायेगा  |  हमें  तो  न्यायाधिकरण ों  के  लिये  ही  उपयुक्त  व्यक्ति  नहीं  मिल  उसके

 इत्यादि  सभी  सदस्य  एक  स्तर  के  ही  होने  क्योंकिਂ  उनकी  सिफारिशों  का

 । प्रभाव  हजाराें-नालों  मजदूरो पर  पड़ता  है  दूसरी  कठिनाई  यह  हे  कि  समय  art  पर

 बोर्डों के  निर्णयों  को  कार्यान्वित भी  कर  1  पड़ता है  ।  at  तब  उसके  लिये  भी  कुछ  व्यवस्था

 करनी  पड़ती  इसलिये  कि  वह  वैधानिक  रूप  से  afar  तो  हे  नहीं  ।  पहले  इसके  लिये

 यहां  एक  विधान  लाने  की  बात  सोची  गयी  फिर  हम  इसी  निष्कर्ष  पर  पहुंचे  कि  उससे

 अधिक  लाभ  नहीं  होगा  ।  न्यायाधिकरण ों के
 #

 fra  भी  तो  कुछ  लोंग  पालन  करने  में  असमथ

 हो  सकते  विधान  afe  बनाया  तो  न्यायालयों का  हस्तक्षेप  भी  इसलिये

 वह  विचार  त्याग  दिवा  गया  है  ।

 बीड़ी  उद्योग  के  बारे में  यह  है  कि  विभिन्न  की  दरों  में  इतनी  श्रसमानतायें हैं  कि

 बड़ी  usa  ast  हो  जाती  है  ।  फिर  यह  उद्योग  एक  से  दूसरे  में  चला  जाता  है  |

 हमने इसे  दिशा में  काफी  प्रगति  की  सभी  राज्यों
 से  इस  पर  बात  हुई  श्रौर वे  में

 भ्र समानता दूर दूर  करने  का  वचन दे  चके  यदि  माननीय  सदस्य  ब्यौरा  तो  मैं  उनको

 श्रलग से बता सकता से  बता  सकता  ।

 न्याय-निर्णयन  श्र  मध्यस्थ  निर्णय  के  बीच  क्या  वैधानिक  यह  मझे  देखना

 मध्यस्थ  निर्णय  न्याय-निर्णयन  की  शरण
 लेने  वाले  मजदूरों  को  कोई

 श्रयुविधा  नहीं  होनी  चाहिये  ।  होना यह  चाहिये  कि  मजदूरों  को  कई  स्तरों  पर  निणंय के  लिये

 न  जाना  पड़े  ।  कौर  मध्यस्थ  निणंय  अन्तिम तो  माना ही  जाना  चाहिये  ।

 एक  माननीय  सदस्य  ने  राक़िम  जातीय  अर्थ-व्यवस्था  att  खेतिहर  मजदूरों  का  wet

 उठाया था  मैं  उन  से  सहमत  हूं  ।  मैं  मानता  हूं
 कि

 हमें  ब्  wal  केवल  प्रौद्योगिक
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 मजदूरों के  प्रति  उत्तरदायी  नहीं  समझना  चाहिये
 ।

 लेकिन  व्यावहारिक  कठिनाइयों
 को  तो

 देखना  पड़ेगा  ।  खेतिहर  मजदूरों के  लियें  न्यूनतम  मजूरी  अधिनियम  तो  उपयोगी  है

 उसे  सभी  राज्यों  में  लाग  किया  जा  चुका है  ।  wea  में वे  इतने  फैले  फैले  हैं  कि  अधिनियम

 की  कार्यान्वित  कठिन  हो  जाती  है  ।  we  पंचायतें  और  पंचायत  समितियां  उसमें  कुछ

 सहायता  शायद  कर  सकें  |  मुश्किलਂ  wet  में  यह  है  कि  खेतिहर  मजदूर  dt  उनके

 उनसे  काम  लेने  वाले  भी  निर्धन  होते  हैं  ।  सुधार  का  एकमात्र  मार्ग  है  देहातीਂ

 क्षेत्रों  क़ी  कृषि  उत्पादकता  ait  उसके  साथ-साथ  समृद्धि  बढ़ाई  जाये  |

 मेरे  ७  क्षेत्र  में  ख़ादिम  जाति  की  आबादी  काफी  है  ।  मैं  उनकी  समस्यायें  जानता

 मुझे  उनके
 साथ  पूरी  सहानुभूति  है  ।  मैं  ने

 स्वयं  उनको  समाज
 में

 बेहतर  स्थान  दिलाने

 के  लिये  प्रयास किया  है  ।  औद्योगिक  परियोजनाओं  के  निर्माण  के  कारण  जब  भी  उनको

 एक  से  दूसरी  जगह  पर  भेजना  पड़ा  में  ने  उनको  समुचित  प्रतिकर  दिलाने  की  कोशिश

 की  केन्द्रीय  सरकार  प्रौर  राज्य  सरकारें  भी  इसका  ध्यान  रखती  श्र  ऐसे  विस्थापित

 लोगों  को  प्रशिक्षण  तथा  रोजगार के
 #

 मामले  में  वरीयता  देती  हैं  ।

 सरकारी  उपक्रमों  पर  भीਂ  चर्चा  हुई  कुछ  माननीय  सदस्यों  के  दिमाग  में  एक  यह

 भ्रांति  हैकि  सरकारी  उपक्रमों  के  लिये एक  ait  उपक्रमों  के  लिये  कोई  दूसरी  श्रम

 नीति  है  ।  इसका  स्पष्टीकरण  कई  बार  किया  जा  ्  है  ।  इस्पात  प्रौढ़  भारी  उद्योग

 मंत्री  ने  भी  इस  सम्बन्ध में  प्रभी  कुछ  दिन  पहले  एक  वक्तव्य  दिया  art  एक  निश्चित श्रम  नीति

 है  जिसे  सरकारी  क्षेत्र  पर  लाग  किया  जाता  रहा है  ।  उदाहरण  के  लिये  अनुशासन

 संहिताਂ  को  एकाएक  सरकारी  उपक्रमों  पर  लाग  नहीं  किया  गया  उनसे  परामर्श  किया

 गया  भ्र ौर  उनकी  सहमति के  बाद  भी  उन  पर  लाग  कीਂ  गई  थी  ।

 यहां  केन्द्र में  मेंने  अपने  सहयोगी  सम्बन्धित  मंत्रियों  के  साथ  दो  बार  परामर्श  किया

 उसमें दो  बातों  पर  स्पष्टीकरण  हुप्मा था। एक तो अनुशासन संहिता एक  तो  अनुशासन  alt  दूसरी  संयुक्त

 प्रबन्ध  परिषदें ।  सभी  इस  पर  सहमत  हुए  थे
 कि  उपयुक्त  wae तक  विकसित  हो  चुकने

 are  सभी  सरकारी  उपक्रमों  में  प्रबन्ध  परिषदें  बनाई  इसके  लिये  एक  विशेष

 विभाग  स्थापित  किया  गया है  ।  कठिनाई  यह  है  किਂ  सरकारी  क्षेत्र  की  परियोजनाओं  बड़ीਂ  बड़ीਂ

 कौर  उनकी  we  ही  पहले  लोगों  का  ध्यान  जाता  है  ।  फिर  प्रबन्धकों में  भीਂ

 नये-नये  लोग  भर्ती  हो  कर  जाये  ष्ह्  इससे  भीਂ  कुछ  कठिनाइयां  पैदा  हो  जातीਂ  हैं
 ।

 निर्माण  की  प्रारम्मिक  श्रवस्थाशं  में  लोगों  कीਂ  शिकायत  थी  कि  विधियों  को  लाग  नहीं

 किया  जा  रहा  है
 ।

 कुछ  मामलों  में  यह  सही  भी  था  ।  प्रारम्भिक  में  कुछ  सरकारी

 उपक्रमों  ने  विधियों  को  अनदेखा  किया  ware  wa  दायित्वों  की  जानकारी  होते

 उन्होंने  उनको  राम  करना  qe  किया था

 उसके  बाद  हिन्दुस्तान  एयरक्राफ्ट  लिमिटेड  कौर  भिलाई  के  बारे  में  मामला  किया

 wa
 मैं  समझता  हूं

 कि
 प्रबन्धकों

 के
 afer  स्वस्थ्य  दृष्टिकोण  से

 शर
 उन  लोगों  st

 प्रो
 से

 जिन्होंने गड़बड़ी  अधिक  उत्तरदायित्व  कीਂ  भावना  से  यहीਂ  गड़बड़ी  रोकी  जा  सकती
 इस

 नयी  संस्था  एक  ही  साथ  ५०  मांगें  पेश  की  गयीं  ate  सुरक्षा  सेवा  के

 लोग  rer €  जाये  दिन  भूख  हड़ताल  कर  रहे  मैं  अपने  माननीय  firs
 से  मिलकर  हूर

 ब्यौरे
 पर

 विचार  करने  के  लिये  तैयार  हूं
 ।

 लेकिन
 जो

 जानकारी  मुझे  मिली  है  उससे  मैं
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 इस  नतीजे  पर  पहुंचता  हूं  कि  सरकारी  क्षेत्र  की  इस  नयी  संस्था  को  इन  परेशानियों  से
 बचाया

 जा  सकता  था  ।

 सोनेपत  या  कौर  दूसरी  जगह  भी  कहीं  पर  भूख  हड़ताल  का  मरन  जिस  माननीयਂ

 सदस्य  ने  यह  बात  उठायी  वह  यहां  नहीं  हैं  पौर  इसलिए  मैं  दूसरे  माननीय  सदस्यों
 का

 समय  नहीं  लेकिन  तथ्य  यह  हैकि  कुछ  ही  दिन  पहलेਂ  यह  संघ  स्थापित  श्री  प्रौढ़

 वह  मान्यता  चाहता  है  wit  चूंकि  मान्यता  नहीं  दी  गयी  इसलिए  we  हड़ताल  की  जाती

 यह  सब  कया  सिवाय  इसके  कि  जर्बदस्त  लोगों  का  ध्यान  अ्राकृष्ट  किया  जाये  और

 मान्यता  प्राप्त  करी  जाये  ।  वह  मुमकिन  नहीं  है  ।  हमें  ये  भूख  हड़तालें  बन्द  करनी  हैं  ।

 यदि  art  स्थिति  तक  पहुचे  हों  कि  बाप  यह  महसूस  करते  हैं  कि  न्याय  नहीं  किया  जा

 रहा  है  कौर परब  दूसरा  कोई  रास्ता  बच  नहीं  गया  है  तब  तो  कोई  भूखहड़ताल  करने  में

 कोई  गलत  बात  नहीं  है  ।  मैं  जानता  हूं  कि  मजदूरों  की  क्या  '  कठिनाइयां att  मुसीबतें

 होती  ग्र क्सर ऐसा होता ऐसा  होता  हैकि  वे  निराश  हो  जाते  हैं  और  उम्र  कार्यवाहियां  करते हैं

 लेकिन  उससे  पहले  सभी  उचित  मार्गों  को  एक  बार  अपना  लेना  चाहिये  |

 फिर  केन्द्रीय  कार्यान्वित कार्य  प्रणालीਂ  भी  है  जो  fan  केन्द्रीय  सरकार  के  लिए  है

 लेकिन  राज्यों  की  गतिविधियों  के  बारे  में  भीਂ  दिलचस्पी  ली  जातीਂ  है  ale  जानकारी  इकट्ठी

 की  जाती  है  ।  अनुशासन  संहिता  द्वारा  इसे  संभव  बनाया  गया  है  ।  में  विधियों को

 लागू  करने  के  मामले  में  जो  कुछ  हो  tet  है  उसका  यहां  विवेचन  नहीं  किया  जा  सकता  है

 अर  मेरीਂ  यहीਂ  कठिनाई  है  ।  कुछ  बातों  का  यहां  उल्लेख  किया  गया  है  जो  वास्तव  में

 राज्य  सरकार  के  क्षेत्र की  हैं  लेकिन  फिर  भी  मैं  हमेशा  ही  राज्यों में  wet  सहयोगियो ंसे  मिलकर

 इस  बात  at  कोशिश  करने के  लिए  तैयार  रहता  हूं
 कि

 राज्यों  में
 भी

 स्थिति  में  सुधार  हो  ।

 tat  वॉरियर  जब  कार्यान्वित प्रणाली  असफल  हो  जाती  है  तभी  मजदूर

 इन  चीजों  का  ara लेते  हैं  ।

 पत्री  नन्दा  :  यह  बिल्कुल गलत  है  कि  केन्द्र में  यह  प्रणालीਂ  असफल हो  रही  स्थिति

 में  श्रवण  ही  सुधार  हुआ  है  लेकिन  वह  इस  कारण  नहीं  कि  मैं  ने  कुछ  किया  है  या  सरकार
 ने

 कुछ  किया है  ।
 मैं  केन्द्रीय  मजदूर  संघों  के  ait के  लिए  उनकी  प्रशंसा  करता  हू

 ॥

 माननीय  विरोधी  सदस्य  कहते  हैं  कि  कुछ  भी  oe

 नहीं  में
 कहता  हूं  कि  हर  साल

 प्रत्येक  दिशा  में  स्थिति  सुधरती  जा  रही  है  ।

 उसके  बाद  मामले  निबटाने  at  गति  का  प्रदान  है  ।  जहां  तक  सुप्रीम  कोर्ट  में  अ्रपीलों

 का  सम्बन्ध
 मैं

 उस  बारे में  कुछ  नहीं  कह  सकता  लेकिन  reXE  में  स्थिति यह  थीः  कि

 विचाराधीन  मामलों  की  संख्या  १८६  सालਂ  केਂ  दौरान  दर्जे  at  गयीਂ  अपीलों  की  संख्या

 ११७  थी  कौर  निबटाये  गये  मामलों  की  संख्या  ८१  afi  १९६०  में  २२२  मामले  विचाराधीन

 थे  शर  १२४  नये  मामले  थे  शौर  २४९  मामले  गय े।  PEER  में वह  संख्या

 कुछ  कम  हो  गयी  थी  लेकिन  wa  भी  विचाराधीन  मामलों की  संख्या  ११२  है  ।  इस  तरह

 स्थिति  में  सुधार  gar  है
 ।

 इसलिए  मैं  यह  कहता  हूं  कि  मामलेਂ  निबटाने  की  रफ्तार  काफीਂ

 ———  नणणगायए।”णत्यणल्‍ए
 तेज  हो  गयी  है  ॥

 मूल  अ्रंग्रेजी  में



 १७  aay  श्रतृदानों की मांगें की  मांगें
 SWE

 जहां  तक  हमारी  जानकारी  seer  ert  के  सम्बन्ध  ७८  प्रतिशत  मामले

 दो  महीनों के  wat  सरकार  द्वारा  afar  रूप  से  निबटा  दिये गये  हैं  ।

 समझौता  मध्यस्थता  के  सम्बन्ध  में  भी  स्थिति  में  काफी  सुधार  हुआ  है
 ।

 १९६६०

 समझौते  फे  लिए  पेश  किये
 गये  ७१  प्रतिशत  मामले  दो  महीने  के  इन्दर  निबटाये

 गये  श्र  १९६१  में  ey  प्रतिश्त  मामले  दो  महीने  के  wear  निबटाये  गये  स्थिति

 न्याय  निर्णयन  के  सम्बन्ध  में  भी  वहां  भी  स्थिति  सुधर  wt  है  लेकिन  वहां  wats
 दो

 महीने  नहीं  बल्कि  छः  महीने  की  ।  १९६० में  ५४. ३२  प्रतिशत मामले  छः  महीने  के  अन्दर

 निबटाये  गये  कौर  १९६१  में  ६७.३  प्रतिशत  ।  attire  सम्बन्ध  की  प्रणाली  इस  प्रकार

 काम
 कर

 रही  है  wie  उसमें  बराबर  सुधार  होता  हुमा  दिखायी  पड़  रहा  है  ।  जब
 भी

 उसमें  सुधार  की  काफी  गुंजाइश  है  कौर  मेरा  विश्वास  है  कि  बहुत  जल्द  ही  यथासंभव

 अधिकतम  सुधार  जा  सकेगा

 में  सरकारी  क्षेत्र  के  बारे  में  कुछ  बता  रहा  था  ।  जो  ह  कदम  उठाये  गये  हैं  कौर

 विधियों  आदि  क  प्रशासन  में  जो
 सुधार  हुमा  है  उस  बारे में  मैं  ने  जानकारी  दी  थी

 ।  लेकिन

 एक  बात  प्रौढ़  है  ।  बागानों  में  हमने  उस  उद्योग  के  सम्बन्ध  में  कुछ  प्रयोजनों  के  लिए

 श्रनुद्यासन  संहिता  में  कुछ  परिवहन  कर दिये  हैं  ।  इसी  प्रकार  मेरे  सहयोगी  ,  इस्पात  तथा

 भारी  उद्योग  मंत्री  यह  कह  सकते  हैं  कि  सरकारी  क्षेत्र  की  स्थिति  में  कुछ  पतलूनों  पर  विशेष

 बल  देने  की  भ्रावश्यकता  है  ।  हम  भ्र वश्य  ही  उस  पर  विचार  कर  संकते  हैं  |

 ्  अब  इरादे  शौर  काम  के  बीच  ग्रस्त  HT  प्रदान है  ।  सभीਂ  लोग  श्रम  सम्बन्धी

 मामलों  के  बारे  में  स्थिति  के  स्पष्टीकरण  से  जो  ot  अभी  मैं  ने  रुपए  सामने  रखा

 सहमत  वे  यह  मानते  हैं  कि  मैं  ने  स्थिति  का  जो  निदान  किया  है  वह  बिल्कुलਂ  ठीक

 है  लेकिन  इस  बात  पर  जोर  देना  चाहते  हैं  कि  मैं  सभी  उपायों  को  काम  में  नहीं  ला  रहा

 मैं  यह  दावा  नहीं
 कर

 सकता
 कि

 सभी  सदस्यों  का  पुरी  तरह  हल  करने  के  लिए

 मैं  ने  हर  चीज  पुरी  तरह  पुरी  की  है  ।  उस  अंडे  माननीय  सदस्य  का  कहना  ठीक

 लेकिन  कसौटी  यह  है  कि  क्या  हर  संभव  प्रयत्न  किया  गया  है  या  क्या  उसमें
 उचित

 सफलता  मिली  है  या  नहीं  कौर  क्या  कोई  ऐसे  भी  जरिये  थे  जिन्हें  अपनाने  से  अधिक  अच्छे

 परिणाम  प्राप्त  होते  कौर  जो  हमने  नहीं  अपनाये  ।  मुझे  विश्वास है  कि  हम  उस  कसौटी  पर

 पूरी  तरह  सच्चे  मैँ  पहले  ही  बता  चुका  हूं
 कि

 प्रत्येक  दिशा  में  जोरदार  प्रयत्न  किये

 जा  रहे  हैं  प्रौढ़  प्रत्येक  दिल्ला  में  काफी  प्रतीक  उन्नति  हुई  है  ।  औद्योगिक  सम्बन्ध के  क्षेत्र  में

 मैं  बता  चुका  हूं  कि  न्याय  निलंबन  nfs  के  मामलों में  कितनी  शीघ्रता  की  जा  रहीਂ

 सरकार  ने  हस्तक्षेप  का  उत्तरदायित्व  ले  लिया है  ।  कार्यान्वित  प्रणाली  कायम  की  जा

 चुकी  है  प्रॉयर  वह  सम्बन्धित  दलों  के  सहयोग  से  कार्यान्वित  की  जा  रही  है  ।

 माननीय  सदस्य  वचन  घारणा  उत्पन्न  करना  चाहते  थे  कि  देश  में  पुरी  तरह  अव्यवस्था  पुलिस

 are  जिसे
 पकड़  लेती  मजदूरों  की  आजादी  खतरे  में  हैं  शादी  ।  लेकिन  भ्रनिधंत्रित  कार्यवाही  को

 उत्तजित  करने  शौर  प्रोत्साहन  देने  से  स्वतंत्रता  को  ais  खतरा  पैदा हो  जाता  में

 मजदूरों  क  अधिकारों  का  पूरा  समान  करता हूं  ।  यदि  कहीं  किसी  जगह  पुलिस  ने  ज्यादतियों  की  हो

 तो  में  मजदूरों  का  इस  विजय  में  साथ  दूंगा  कि  उन  ज्यादतियों  को  दूर  किया  जाये
 उनके

 लिये  जिम्मेदार  लोगों  के  ख़िलाफ  कार्रवाई  को  लेकिन  सझ वसर  ऐसा  होता है  कि  उसके  लिये

 परिस्थितियां तैयार  की  जाती  हैं  ।  मैंने  यहाँ
 भी  खास-पास  देखा  है  कि  एक  श्रादमी पटरी  पर  भूख

 हड़ताल  करने बैठ  जाता  फिर  भीड़  इकट्ठी  हो  जाती है
 और  यह  भावना  उत्पन्न

 की  जाती है
 कि
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 यह  ग्रा दमा  मर  जायेगा  शर  तब  शाति  और  व्यवस्था  कायम  रखने  की  समस्या  हमारे  सामने  पैदा

 जाती  है  ।  इस  तरह  पुलिस  को  बीच  में  कूदना  पड़ता

 कमेटी  वा  रहन  सहन  के  स्तर  में  में  सुघार  के  प्रश्न  के  बारे  में  पुरी  जानकारी  दे  चुका  हूं

 कि  कितना  भौतिक  लाभ  दिया  जा  चुका है  ।  हम  उनकी  श्राकांक्षा्रों  को  पुरी  तरह  सन्तुष्ट  नहीं  कर

 स  सरशार  ने  उचित  मजूरी  समिति  की  रिपोर्ट  मंजूर  कर  ली  है  ।  सभी  मजूरी  बोर्डों  के  लिये

 उसकी  सिफारिश  की  गया  है  ।  में  समझता  हूं  कि  कहीं  भी  मजूरी  निर्धारण  के  मामले  में  मजूरी  बोर्डो

 का  रच ॥  एक  बहुत  अच्छी  बात है  ।  सामाजिक  सुरक्षा  के  मामले  में  काफी  कुछ  किया  गया  है  ।

 में  समझता  हूं  कि  हम  उस  पर  गव  कर  सकते  हैं  ।  यदि  हम  किसी  भी  देश  के  साथ  तुलना  करें  प्रौढ़

 यहं  देखें  कि  सामाजिक  कर्मचारी  राज्य  भविष्य  निधि  खाली  समय  के  लिये  क्षतिपूर्ति

 आदि  के  मामले  में  मजदूरों  के  लिये  क्या  कुछ  किया  गया  तो  में  समझता  हूं  कि  हमें  शर्मिन्दा  होने

 की  जरूरत नहीं  होगी  ।  यहँ  बात  नहीं  कि  हमने  कुछ  भी  नहीं  किया  है  ।

 aa  प्रश्न  यह  है  कि  श्रमिक  क्यों  न  हूं  ।  इसके  तन  कारण  हैं  कि  हमारी  सफलता  सीमित  क्यों

 पहला  ता  यहं  कि  में  मंजूर  करता  हूं  कि  मेरे  सहयोगियों  ग्रोवर  मेरे  मंत्रालय  के  कर्मचारियों

 की  कुछ  परिसीमाएं  हैं  ।  हम  इस  बात  की  कोशिश  कर  रहे है  कि  हमारी  क्षमता  बढ़े  हम  अपना  काम

 शव  झ्रच्छां  तरह  कर  सक  ।  हमने  भ्र पने  ऊपर  अनेक  उत्तरदाधित्व  ले  लिये  हम  चाहते हैं

 किम  उन  चीजों  को  कार्यान्वित  कर  सकें  ।  मने  झगड़ों  की  पुनरावृत्ति  रोकने  के  मध्यस्थता

 निषेध  के  लिये  कई  चीजें  की  हम  अपनी  उन  कमियों  को  दूर  करना  चाहते

 दूसरी  परिसीमा  उन  लोंगों  की  कौर  से  है  सहयोग  हमारे  काम  का  सफलता  के  लिये

 aaa  है  ।  यह  ऐसी  कोई  चीज  नही ंहैं
 जिसे  हम  नियमों  में  उल्लिखित  कर  दें  शर  सारे  देश  में

 फैल  दें  ।  एक  अर  हजारों  मालिक  हैं  दूसरी  तर  लखों  कर्मचारी  रख  जब  तक  कि  हमें  उनका

 पूरा  पूरा  सहयोग  प्राप्त  न  तब  तक  परिणाम  कैसे  प्राप्त  हो  सकता  है  ?  क्या  यह  कहा  जा

 सकता है  te  मजदूरों  के  प्रतिनिधि  हर  मामले  में  जहां  अनुशासन  संहिता  का  उल्लंघन  हुआ  उसे

 दूर  करने  में  सफल  हुये  हैं  प्रौढ़  कया  उन्होंने  वे  बातें  लागू  की  हूं  जो  उन्हें  करनी  चाहिये थीं  ?

 हो  सकता  है
 कि  मालिकों  ने  भी  ऐसा  ही  किया  हो  ।  यह  कमी  है  ।  केवल  सरकार की  तरफ  से  ही

 सारी  चीजे  नहीं  हो  जायेंगी ।  हमें  मजदूरों  की  संगठित  शक्ति  की  आवश्यकता वहं  कानूनों  कौर

 केवल  राज्य  का  शक्ति  से  अधिक  महत्वपूर्ण  है  ।

 तीसरी  परिसीमा  देश  की  श्रेय-व्यवस्था  की  वर्तमान  दशा  gt  यदि  हमसे  सामाजिक

 सुरक्षा प्रौर  भविष्य  निधि  शादी  बढ़ाने के  लिये  कहा  जाता  तो  सवाल यह  उठता हे  कि  हम

 उसे  कहां तक  बढ़ा  सकते  हूं  ्र  हमारी  श्री-व्यवस्था  उसे  कहां  तक  बर्दाशत  कर  सकती  हमारी

 योजनाएं  हैं  प्रौढ़  हमें  हर  किसी  के  दावों  पर  विचार  करना  हमें  गाज  यह  देखना है
 कि  यथाशीघ्र

 भविष्य व्यान  से  अधिक  बरच्छा  इसका  मतलब  यह  है
 कि

 अधिक  परिश्रम  श्र  उपभोग  पर
 अधिक  नियंत्रण  करना  होगा  |  यह  बात  नहीं  कि  कुछ  लाख  लोगों  को  उनकी  मुंहमांगी  सभी  चीजें  मि

 जायें  बल्कि  हमें  विशाल जनता  के  बारे  में  सोचना  है  जिन्हें  हमें  रोजगार
 की

 सुविधायें  ake
 अवसर

 देन ेहें
 पर

 केश
 की  शभ्रथंव्यवस्था का  विस्तार  करना  हम  हर  चीज  नहीं  कर  सकते ।  यही

 हमारी  परिसीमा  है

 यहीं  जवाब  कई  सवालों  के  लिये  है  ।  करोड़ों  रुपये  औद्योगिक  श्रावासन  झर  राज

 यता  पर  खर्च  किये  जा  चुके  लेकिन  ate  कितने  करोड़  रुपये  खर्च  किये
 जा  संकते  में  चाहता
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 हूं  कि  तौर  खर्च  किया  जाये  लेकिन  कभी  कभी  तो  एक  मजदूर  के  लिये  मकान  बनाने  उसे  रोजगार

 देने  के  लिये  जितना  रुपया  लगाना  पड़ता  उससे  कहीं  अधिक  खरच  हो  जाता  है  ।

 मजदूर  ag  wet  कि  मालिकों  के  मुनाफे  में  से  क्यों  नहीं  लिया  जाता  कौर  मजदूरों  को  दिया

 जाता ।  मेंने  लाभ  का  ह्िंसाब  लगाया  है  ।  भ्रमर  उसे  वाघा  भी  कर  दिया  जाये  तो  मजदूरों का  ७

 खे  ८  या  सिफ  प्रतिशत  से  अधिक  नहीं  मिल  ।  क्या  ८  प्रतिशत  aren  मजूरी

 से  सारा  मामला  खत्म  हो  जायेगा  ।  श्रगर  ऐसा  हो  तो  मजदूरों  की  श्राकांक्षाएं  बहुत  सीमित

 हम  हूं  कि  उनकी  मजूरी  दूनी  लेकिन  उसे  दूना  करने  का  ag  तरीका  नहीं  है
 कि

 मालिकों

 का  लाभांश  लेਂ  लिया  जाये  ।  वह  तो  प्रतीक  उत्पाकता  बरबादी  कम  करने  कौर

 सहयोग  से  हो  हो  सकता हैं  ।  इन  बातों  को  ग्रोवर  ध्यान  दिलाया  जाना  न  कि  एक  ही

 साथ  बहुत  सी  मांगें पेश  को  जायें  श्र  उद्योग  में  हड़ताल  की  स्थिति  उत्पन्न  को

 जब  उद्योग  अधिक  देने  की  स्थिति  में  न  हो  तो  हड़ताल  करने  से  कोई  नतीजा  नहीं  निकलेगा  ।

 इसीलिये  मजूरो  हमारी  नयी  और  कार्यकुशलता  शौर  कल्याण

 प्रबन्ध  परिषदें शादी  सभो  खोजें  उस  प्रक्रिया का  एक  भाग  है  ।

 अन्त  में  मैं  सभा  को  ag  बताना  चाहूंगा  कि  मेंने  कोई  बात  छिपाने  को  कोशिश  नहीं  की  है  पौर

 सभा  को  हर  भ्र्धात च  जो  कुछ  नहीं  किया  गया  हूँ  कौर  जो  कुछ  किया  गया हैं
 बतायी  हैं  |  दुबंटना्रां

 के  संबंध  में  भी  म॑  स्थिति  से  सन्तुष्ट  नहीं  हूं  पौर इन  मामलों  के  बारे  में
 में

 केवल  यहां  झा इवा सन

 दे  सकता  हूं  कि  चालू  तथा  अगले ऐक  या  दो  वर्षों में  श्र
 अधिक  सुधार  के  लिये  हम  जोरदार

 प्रयत्न  करेंगे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  सभी  कटौती  प्रस्ताव  मतदान  के  लिये  रखे  गये  तथा  स्वीकृत  हुए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  थम  रोजगार  मंत्रालय
 की

 निम्नलिखित  मांगें  मतदान  के  लिये

 vet
 तथा  स्वागत  हुयीं

 शावक  राशि

 संख्या

 द  अ  अ  ि  क  व  क A  NSE  न  NG  A  hey ey  वावा

 रुपये

 द  श्रम ग्रो  जगार  Tear ८  चमचा  चन  लिय  20,650,000

 १9७  मुख्य  खान  निरीक्षक

 ७१  श्रम  और  रोजगार  ६,४०,  28,000

 ७२  श्रम  शर  रोजगार  मंत्रालय  का  अन्य  राजस्व  व्यय  ब  2,000

 ३२  श्रम  रोक  रोजगार  मंत्रालय  का  यूं जो  व्यय  2,0%,000

 वाणिज्य  तथा  une

 महोदय  :  aa  सभा  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  की  मांगों  पर  चर्चा  करेगी  ate

 मत  देगी  ।  आठ
 घंटे  का

 समय  नियत  किया  गया  हँ  ।  जो  सदस्य  कटौती  प्रस्ताव  रखना  चाहते  हूँ  वे

 १४  मिनटों में  भ्र पनी चिटें  भेज  दें  ।

 मूल  ait  में
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 वर्ष  १९६२-६३  के  लिये  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  की  अनुदानों  की  निम्नलिखित  मांगें

 को  गयीं --

 माग  शीर्षक  राशि

 सख्या

 ि  य  अ  ि  A  नणगाणनणणाणाानााागाान  अ  अ  अ  अ  अ  GE  ि

 रुपय

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  ७८,६  ६,०००

 उद्योग  20, 9K, w  ¥.90 00

 तमक  G%,8R,0  oo

 ्  वाणिज्यिक  सूचना  on
 सांख्यिकी  \90,  83,000

 x  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  का  अन्य  राजस्व  व्यय  2,58,  E,o00

 ११२  ८,२९,२  3,0  oo
 का

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  का  जोगी  परिव्यय

 sort  यलमंदा  रेड्डी  :  PERQ  में  उद्यागों  को  कुछ  प्रगति  हुई  है  किन्तु  पिछले  दो

 वर्षो  की  अपेक्षा  कम  रही  प्रौद्योगिक  उत्पादन  भो  कम  हुजरा  है  ।  यह  छोटो  बात  नहीं  है  ,  क्योंकि

 तीसरी  योजना  में  उद्योगों  पर  धत  अधिक  लगाया  जा  रही  है  और  हम  अधिक  उत्पादन  की

 अपेक्षा  करते
 परन्तु  वास्तव में  यह  पिछले  वर्षों को  तुलना  में  कम  रहा  यहं  खेद का

 विषय है  ।

 PEQL—EN  में  कच्चे  माल  की  कमी  के  कारण  औद्योगिक  तथा  इस्पात

 उत्पादन  में  कमी  हुई  है  ।  महतो  ग्रौजारों  DD  उत्पादन  में  भो  कमो  हुई है  ।  मंत्रालय

 ते  mat  प्रतिवेदन  में  इन  कमियों  को  न  दिखाकर  केवल  प्रगति  हो  दिखाई है  ।

 तीसरी  योजना  के  दूसरे  वर्ष में  waite  विकास  में  भारों  संकट  ग्रा  रहा  हैं  ।

 विदेशी  मुद्रा  की  कमीं  उसका  प्रमुख  कारण है  ।  भुगतान  सन्तुलन  विदेशों  मुद्रा  का

 संकट
 भर यूरोपीय  साझा  बाजार

 में  इंगलिस्तान क  शामिल  हाने  के  कारण  मुख्य  दूसरे

 भारत  सहयता  क्लब  से  मिलने  वाली  सहायता  के  बारे  में  भो  स्थिति  अनिश्चित  है  ।  तीसरा

 कारण  कोयला  पर  परिवहन  सुविधाओं  का  ग्रा भाव है है  ।  इन  कारणों  से  Saint  की

 प्रगति  को  हानि  पहुंच  रही  हूँ  ।  हमें  तीसरी  योजना  में  ३८००  कराड़  रुपये  का  माल  रायात  हूँ

 परन्तु  पांच  वर्ष की
 अवधि

 में  ३७००  करोड़  रुपये का  निर्यात  लक्ष्य  पूरा  न  हाने  के  कारण  कठिनाई

 उत्पन्न  इसलिये  प्रति  ag  ७४०  करोड़  का  निर्यात  करने  को  श्रावइ्यकता  है  |  पिछलों  दादी

 में  निर्वात  sear  नहीं  रहा--व्यापार  सन्तुलन
 at

 प्रतिकूल है  ।

 गत  कुछ  वर्षों  से  भारत  को  निर्यात  स्थिर  है  ।  PEUG—UE  में

 यह  ¥¥2.08T 1  PENE—Fo FH 302.3 FT | में  8.0  ३  थी  eG o—FR  में  VUE.  १  थी  TAT  °F Re- Qn

 १९६२ में  भ्रप्रेल  से  सितम्बर तक  292 ,94T) ७  थो  ।  यह  करोड़ों  रुपयों में  इस  प्रकार  स्पष्ट

 में  यह हो  जाता है  कि  भारत  का  निर्वात  घट  रदा  है  जब  कि  प्रत्य  देशों  का  बढ़  रहा है
 ।

 fart  wast  में
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 बताना  चा  हूं  कि  इसके  अतिरिक्त  जब  ब्रिटेन  योरोपीय  साझा  बाजार  में  शामिल  हो

 जायेगा  तब  भारत का  लगभग  २०  करोड़  रुपय  का  निर्यात  कौर  कम  हो  जायेगा  |  परन्तु खद

 ह ैकि  हमारी  सरकार  इस अरार  ध्यान  नहों  दे  रहो  है  प्रौढ़  नथ  तरीकों को  नहीं  अपना  रही

 =  जिससे  निर्यात बढ़  सके

 ह  जो
 हमारी

 सरकार  निर्वात  के  बदले  में  निर्वात  करने  की  नीति का  पालन  कर  रही है

 हमारे लिये  हानिकर  हैं  क्योंकि  अमरीका  शादी  देशों  को  भेजी  गई  हमारी  वस्तुएं  वहां  से

 agar  की  तुलना  में  कम  मूल्य  की  होती  हैं  ।  इसलिये  आवश्यक  हो  जाता  है  कि  एक

 ऐसा  तरीका  अथवा  नीति  अपनाई  जानी  चाहिये  और  नीति  में  परिवर्तन  किया  जाना  चाहिये

 जिससे  कछ  सुधार  हो  ।

 हमारे  सामने  एक  कौर  कठिनाई है  कौर  वह  इंडिया  क्लब  द्वारा  भारत  को

 सहायता  देत ेके  सम्बन्ध में  निर्णय  का  विलम्बन |  मूझ  मालूम EAT  है  कि  १७  श्रीफल  १९६१

 को  श्री  बी०  के०  नेहरू ने  वित्त  मंत्री  तथा  श्री  कें०  दे०  मालवीय  को  बताया  कि  विदेशो  तेल

 समझाया  को  कछ  रियायत  जाये  ।  इस  प्रकार  स्पष्ट  हो  जाता  है  कि  हमारी  सरकार  को

 रिवायत  देने  पर  मजबूर  किया  जाता  में  चाहता हं  कि  देश  में  स्थापित  सभी  विदेशों

 फर्मों  का  राष्ट्रीयकरण  कर  दिया  जाये  |  कौर  यदि  इस  समय  राष्ट्रीकरण  करना  संभव  न  हो

 तो  इन  जिंदलों  फर्मों  के  लाभों  की  सीमा  निर्धारित  कर  दो  जाये  ।  बताना  चाहता

 हूं  कि  क्यूबा  शादी ने  ऐसा  ही  किया  श्र  वह  विदेशियों  के  चंगुल से  बच

 पाय

 अब  में  अपने  राज्य  श्रीमान  प्रदेश  के  बारे  में  कछ  fay  १२  वर्षों से  उद्योगों

 संबंध  में  मेरे  राज्य  की  उपेक्षा  को  जा  रहो  हाल  में  हो  मेरे  राज्य  में  ४०  प्रतिशत  बिजली

 कठौती  कर  दी  गई  है  ।  इससे  वहां  पर  बड़ी  कठिनाई  Ti  रही  मेरी  सरकार  तथा

 हां  की  जनता  ने  केन्द्रीय  सरकार  स  wads  किया  है  कि  लगभग  ८  करोड़  रुपये  की  विदेशी

 मुद्रा  को  स्वीकृति  जिससे  राज्य  में  टर्बो  गैस  प्लांट  लगाया  जा  सके  ।  at  इस  कठिनाई  को दूर

 किया  जा  सके  |

 में  नहीं  जानता  कि  सरकार  ने  रूस  से  सिथैटिक  ड्रग  फैक्टरी  के  समझौते  पर  हस्ताक्षर

 किए  हैं  श्रथवा  नही ं।  में  जानना  चाहता हूं  कि  इसकी  क्या  स्थिति है

 x
 हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  के  बारे  में  कुछ  काम  किया  गया  हैं ब्र ौर  मेरा  सरकार  अनुरोध

 हैं  कि  इस  परियोजना की  प्रगति में  विदेशी मुद्रा  फे  कारण  कोई  कठिनाई न  जाने  पावे  ।

 प्रदेश  सरकार गत  दस  वर्ष  से  केन्द्रीय  सरकार से  श्चरोवਂ  कर  रही  है  कि  निश्याखपटनम में
 एक

 मरीन  soe  इंजन  फैक्टरी  बनाई  जाये  |  मेरा  केन्द्रीय  सरकार  से  भ्रनुरोध  है  कि  मामले

 में  शीघ्रता  मैं  चाहता  हूं  कि  केन्द्रीय  सरकार  ग्रान्ट्स  प्रदेश  सरकार  को  कोयला  उद्योग

 के  विस्तार  के  लिये  कछ  सहायता  दे  ।

 म॑  यहँ  बताना  चाहता  हूं  कि  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  क  विकास  शाखा  ने

 fra  यंत्र  बिजली  की  मशीनें  बनाने  के  ८६७  लाइसेंस  दिए  परन्तु  आन्ध्र

 प्रदेश  को  इस  में  से  ६  लाइसेंस  मिल ेहैं  जब  कि  अन्य  कछ  राज्यों  को  शेष  लाइसेंस  दे  दिये  गये

 हैं  ।  मझे  विष्व्यस है  कि  सरकार  भविष्य  में  इस  बात  का  ध्यान  रखेगी  तथा  इन  उद्योगों  की

 स्थापना  ity  इलाकों  को  विशेष  प्राथमिकता  देंगी ।



 प्र  भ्नदाना  को  मांग  ७  FER

 लो  मंत्री  उपाध्यक्ष  कामर्स  एंड  इंडस्ट्री  का  जो  डिपार्टमेंट

 उस
 पर

 बहुत  सी  वीजों  का  दारोमदार है  ।  हमारा  विदेशी  व्यापार  इसी  पर  निभा  है
 हमारे  देश  के  लोग  उनको  ज्यादा  से  यादा  काम  किस  तरह  से  मिल  सकता  है  यह

 इसी  डिपार्टमेंट  पर  निर्भर  करता  है  ।  इसे  डिपार्टमेंट  को  नैशनल  इनकम  बढ़ाने  जिसके  बारे  में

 हमने  कहा  हैं  कि  तीसरे  फाइव  यानी  प्लान  में  हम  चाहते  हैं
 कि  कम  से  कम  पांच  परसेंट  हमारी

 नेशनल  इनकम  बहनों  यह  डिपार्टमेंट  महत्वपूर्ण  योगदान  कर  सकता  है  कौर  स  लक्ष्य

 को
 हासिल  करने  में  महत्व का  नगर  किसी  डिपार्टमेंट को  काम  करना  तो  वह  इसी

 मेंट
 को  करना  विदेशों  से  ब्यापार  करने  के  सम्बन्ध  में  जो  हमारे  मंडल  बाहर  के  क्यों  में

 जा  सकते हैं  बाहर के  देशों  के  मंडल  यहां  श्री  सकते  वे  इसी  डिपार्टमेंट  की  arse  न्र

 जा  संकते हैं  |  इन  सब  दृष्टियों  से  अगर  देखा  जाये  तो  कहना  पड़ता  है  कि  जो  माग  इस

 aw
 के  लिये इस  डिपार्टमेंट की  तरफ  से  पेश  की  गई  वे  मंजूर कर  दी  जानी  चाहियें

 उनकी  कया  श्रहममियत है  यह  भो  देखना  हमारे  लिये  बहुत  श्रावस्ती  है  ।  में  समझता  हूँ  कि

 वे  बहुत  हो  उपयुक्त  मांगें  बहुत  हो  a सहो  मांगें  हेल्परों  में  उनका  समर्थन  करता  हूं  |

 महोदय  पीठासीन

 हमारे  भाई  बताया  हैं  कि  भारत  को  फारेन  एक्सचेंज  पोज़ीशन  जाहे  वह  बहुत

 जटिल  बन  चुको  है  ।  फारेन  एक्सचेंज  पोजीशन  जटिल  बनने  का  मतलब  यहं  हैं  कि  हमारा

 जो  आधिक  विकास  हमारा  जो  प्लानिंग  हमारी  जो  दूसरी  चीजें  जो  कि  इस  फारेन

 सम्बन्धित  उन  पर  इसका  बरा  प्रभाव  पड़ेगा  ।  इसका  क्या  परिणाम  हो

 सकता  यह  देखना  हमारे  लिये  बहुत  जरूरी  श्राज  हमारी  gra  एक्सचेंज  के  मामले

 में  पोजीशन  यह  है  कि  इन  पांच  महीनों  में  हम  कम  से  कम  ala  परसेंट  aa  फारेन

 एक्सचेंज का  खरच  कर  त्र  पौर  इस  समय  लगभग  १०३  करोड़  हमारे  फारेन  एक्सचेंज में

 हैं  |  एसा  हालत  में  नगर  हमारा  ध्यान  जा  सकता हैं  त  इसक  कौर  कम  करने  की  तरफ

 नहीं  इसको  बढ़ाने  का  तरफ  हो  जा  सकता  st  देखना  होगा  कि  हम  ज्यादा  से

 ज्यादा  फारेन  एक्सचेंज  किस  तरह  से  प्राप्त  कर  सकते  किस  तरह  हासिल कर  सकते हैं  ।

 हम  जानते  हैं  कि  watt एंड  इंडिया  क्लब  ने  अ्रपनी  बैठक  को  बिना  कोई
 मुद्दत

 बताये  हुए

 स्थगित  कर  दिया  है  ।
 उसको  हाल  हो

 में  एक
 बैठक  हुई

 थो
 रि
 जिसमें  यह  निर्णय  लिया गया  था  ।

 इस  लिहाज़॒से  देखा  जाए  तो  में  समझता  हूं  कि  भारत  सरकार  पर  एक  चैलेंज  पाया  है

 वह  स्वयं  भ्रपने  परों  पर  खड़ो  हो  कर  देश  का  विकास खुद  ग्राम  प्रयत्नों से  कर  ले  हमारे

 प्रधान  मंत्री  ने  कूछ  समय  पहल  हमें  यह  कहा था  कि  हमें  बाहर के  राष्ट्रों  बाहर के  देशों  पर

 afar  विकास  करने  a  लिये  निसार  नहीं  करना  चाहिये  ।  बल्कि  स्वयं  aaa  पैरों

 पर  खड़े  हो  कर  अपना  आधिक  विकास  करना  चाहिये  पौर  इसको  हमें  करके  दिखा  देना

 aie  |  छह  म  समझता  git  एक  रच्छ  अवसर  A  एक  अच्छा  समय  उपस्थित हो  गया

 हैं  जब  कि  हेम  यह  बता  सकते  हैं  कि  दूसरे  राष्ट्रों कों  मदद  से  नहीं  बल्कि  स्वयं  अ्रपनी  ताकत

 अपने  प्रयत्नों  से  अपने  प्लान  Hi  कामयाब  कर  सकते हैं  ।  यह  जो  चैलेंज  उपस्थित

 इसका  मुकाबला  हमारे  मंत्रों  महोदय  सफलतापूर्वक  करके  fear  एसी  में  अरा

 करता

 जहां  तक  फारेन  एक्सचेंज  कमाने  का  प्रशन है  बटन  जो  कि

 ा

 कामन  मार्किट

 में  देखना  चाहिय े। में  बारीक  हने  जा  रही  उसका  हम  पर  क्या  इसे  भो ६
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 अखबारों  में  यह  निकला  है  कि  ब्रिटेन  के  सेक्रेटरी  इसी  मास  यहां  at  रहे  हैं  शर  यहां  पर  वह

 sar  सरकार  के  अ्रधिकारियों  के  साथ  बातचीत  करेंगे  ।  ब्रिटेन  के  उस  में  शरीक  होने  से

 क्या  असर  हम  पर  हो  सकता  हज़ारों  कपा  प्रभाव  फारेन  एक्सचेंज  पर  GS  सकता  क्या

 प्रभाव  CaaS  पर  पड़  सकता  य  माननीय  मंत्री  जी  के  देखने  को  चंद  है  ।  ऐसा

 लगता  है  कि  इस  का  बहुत  श्रीधर  हम  पर  होने  वाला  इसका  असर  हमारी  एक्सपर्ट स  पर

 बहुत  ज्यादा  होने  वाला  है  ।  इस  वास्ते  इश्के  फलस्वरूप  जो  नुक्सान  होने  वाला  है  एक्सपी

 उसको भी  हमें  पूरा  करना  में  समझता  हं  कि  इस  नुक्सान  की  पूर्ति  कम  शौर  ज्यादा

 अपनों  एक्सपोर्ट  को  बढ़ा  कर  ही  कर  सकते  हैं  ।  इस  र  aga  विशेष  ध्यान  जाना

 aq  aq  ।

 यह  सेब  कुड  होते  हुये  भो  मुझे  ge  माथा  है  कि  हमारी  सरकार  फारेन  एक्सचेंज  के  प्रश्न

 को  weet  तरह  से  हल  कर  लेगी  ग्रोवर  जो  कुड  भी  संकट  aa  हमें  दिखाई  दे  रहा  उसमें

 से  बड़ा  ग्रच्छा तरह  से  निकल  इस  चैलेंज  को  हमें  स्वीकार  करना  ही  होगा  शर  जो

 सकी  उसको  बढ़ाना  होगा  कौर  नई  नई  मारपीट  की  खोज  करनी  होंगी  ।  यदि  ऐसा

 करने  में  हम  सफल  ही  में  समझता  हं  कि  गराज  जो  संकट  हमे  दिखाई  दे  रहा  उसको

 हम  दूर  करने  में  सफल  जायेंगे  ।

 एक्सपोर्ट  बढ़ाने  के  लिए  कुछ  कंसेशंज  हमारे  मंत्री  महोदय  ने  दिए  रेल  भाड़े  में

 कुछ  कंसैशन  दिया  गया  समुद्री  फ्रेट  में  कुछ  कंसेशन  दिया
 गया  हैं  ake  इसी  प्रकार

 से  रोड

 से  माल का  जो  परिवहन  होता  उसमें भी  कुछ  कमी  की  गई  यह  जो  किया  गया  ठीक

 किया  गया  लेकिन  इसके  साथ  ही  साथ  कुछ  ate  भी  बातें  हैं  जिनकी  तरफ  आपका  ध्यान

 जाना  चाहिए  ।  बाहर  के  मुल्कों  में  प्रदर्शनियां  जोहती  sara  उनका  प्रायोजन  किया

 जाता  है  उनके  सम्बन्ध  में  कसर  लोगों  को  यह  शिकायत  रहती  श्रकसर  लोगों  का  यह

 कहना  है  ग्रोवर  हमारे  पत्रों  से  भी  ऐसा  प्रतीत ह  ता  sate  हमारे  जो  एक्स पट  लोग  उन्होंने

 भी  यहीं  बताया  है  कि  इन  प्रदर्शनियों  के  सिलसिले  में  जिन  भारतीयों  को  नियुक्त  किया

 जाता  उनको  wae  महकमों  का  कौर  जो  जो  चीजें  इन  प्रदर्शनियों  में  प्रदर्शित  की  जाती

 उनकी  पुरी  पूरी  जानकारी  नहीं  रहती  है  ।  इसका  नतीजा  यह  होता  है  कि  इन  प्रदर्शनियों

 का  जो  सरासर  बाहर  वालों  पर  होना  वह  नहीं हो  पाता  यही  हाल  हमारे  थो  wer

 की  | कहीं  ।  में  चाहता  हुं  कि  उपयुक्त  wat  इन  दो  राज  का  कौर  इन  प्रदर्शनियों  का

 हो  सकता  है  प्रौढ़  जिन  मकसदों  से  इनका  प्रायोजन  किया  जाता  है  या  इनमें  भाग  लिया  जाता

 वे  मकसद  पुरे  होते  हैं  या  इस  तरफ  आपका  ध्यान  जाना  वे  med  इनमें

 रखे  जाने  चाहियें  जो  उन  चीजों  के  बारे में  जोकि  वहां  प्रदर्शित  की  जाती  अच्छा  ज्ञान  रखते

 हों  शौर  जो  भो  जानकारी  विदेशी  लोग  लेना  दे  सकते  हों

 बजट  में  हमने  देखा  है  कि  कपड़ा  इत्यादि  चीजों  का  एक्सपोर्ट  करके  हम  काफी

 फारेन  एक्सचेंज  के  रूप  में  कमाते  हमने यह  भी  देखा  है  कि  सरकार  ने  एक्सपोर्ट  ड्यूटी कम
 की  है  ताकि  ज्यादा से  ज्यादा  माल  वह  बाहर  भेजा  जा  सके  |  लेकिन  फारेन  एक्सचेंज की  वर्तमान

 स्थिति  को  ध्यान
 में  रखते  हुए  eta  जो  चीजें  एक्सपोर्ट  की  जा  सकती  उनको  एक्सपोर्ट

 करने  का
 भी

 प्रयत्न
 करना  चाहिये  शर  इसके  लिए  अगर  श्रावश्यंक हो  तो  कन् सै रान  देने  के  लिए

 तैयार  हना
 ah

 जो  भी  कंसेशन  देने  की  श्रावश्यंकता  वे  दे  दिये  जाने  चाय के
 सम्बन्ध  में  छम  देख  रहे  हैं  कि  पिछले  दो  सालों  से  या  पिछले  पांच  सालों  से  चाय  से  हमारी  आमदनी

 1212  (Ai)
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 कमहो  रही  इसका  कारण  यह  है  कि  सीलोन  ate  प्रतिभा  जैसे  राष्ट्र  भी  श्राज
 हमारे

 कम्पीटीशन  में  झा  खड़े  हुए  हैं  |  उनके  कम्पीटीशन  का  किस  तरह  से  जवाब  दिया  जा  सकता  है  और

 किस  तरह  से  हम  उनके  मुकाबले  में  खड़े  हो  सकते  इस  पर  ध्यान  दिया  जाना  चाहिये  ।  चाहे

 चाय  के  रेट  को  कम  करके  या  चाय  की  परत  को  अच्छा  बना  किसी  भी  तर  :  उनक

 मुकाबला  किया  जाना  चाहिये  श्र  चाय  के  झपने  एक्सपोर्ट  को  न  वेवल  हमें  कायम  रखना  चाहियें

 बल्कि  उसक  अर  अचक  बढ़ाना  चाहिये  ।

 ज्यूस  भी  फारेन  एक्सचेंज  कमाने  का  बहुत  अच्छा  साधन  रहा  है  ।  अब  पाकिस्तान  हमारे

 साथ  कम्पीटीशन  मेरा  गया  इसका  असर  हमारी  एक्सपोर्ट  पर  षड्  रहा है  ।  इसी  प्रकार

 से  कपड़े  के  मामले में  चीन  कौर  जापान  हमारे  साथ  कम्पनी  कर  रहे  इन  कारणों  से  ज्यूट

 श्र  कपड़े  की  एक्सपोर्ट  बारे  में  जਂ  were उत्पन्न  हो  गई  हैं  नका  निराकरण  किया

 जाना  इत  सब  वस्तुयें  का  एक्सपोर्ट  कैसे  बढ़  सकता  क्या  इन  पर  ड्यूटी  जो  लगी

 हुई  उसको  कम  करके  बढ़ाया  जा  सकता  इस  पर
 विचार  होना  चाहिये  |  में  प्रकाश  करता

 हूं  कि  इन  सब  बातों  पर  श्राप फा  ध्यान  जाएगा

 user के  बारे  में  एक  मुदलियार  कमेटी  नियुक्त  हुई  रिपोर्ट  भी  श्री  चुकी

 उप  रिपोर्ट  को  हमारी  सरकार  ने  किस  हद  तक  स्वीकार  किया  वह  सामने  नहीं  पाया

 मुरे  पूरा  आशा है  कि  उसकी  सिफारिशों  को  ज्यादा  से  ज्यादा  इस  दृष्टि  से  स्वीकार  कर

 लिपा  जाएगा  ताकि  हज़ारों  एक्सपो  स  बढ़  और  हमारा  फारेन  एक्सचेंज  का  प्रश्न  हल  हो

 सके

 फिजो  are  ज्वाइंट  कमेटी  श्राफ  पार्लियामेंट
 टू  सुपरवाइज  एंड  लूक  इंटू  दी  मैटर

 ग्राफ  एक्सपोर्ट  की  नियुक्ति  का  सुझाव  अया  था  |  उस  पर  कोई  निर्णय  नहीं  हुजरा  है  |  इस  तरह  की

 कमेटी  को  इसलिए  भो  आवश्यकता  महसूस  होती  है  कि  जो  कुछ  त्रुटियां  हज़ारों  रह  जायेगी

 याजो  कमियां  रह  जायेगा  we  जो  कमेटी  बनगी  वहू  उन  त्रुटियों  क  दुष्टि  में  रखते  हुए

 उपयुक्त  सिफारिशें  करेगी  ताकि  उन  त्रुटियों  को  दूर
 किया  जा

 ae  |  यह  जो  प्रोपोज

 इसका  क्यो  बना  इस  पर  मानो  मंत्रो  जो  रोशनी  डालें  ।  में  समझता  हुं  कि  नगर

 ड् तरह  की  कमेटी  बने  तो  श्र्च्छ्ा  होगा  शौर  एक्सपोर्ट  HM  कुछ  खोजें  उनमें  उन्नति ह

 सकेंगी  ।

 इसीਂ  के  साथ  प्राइवेट  सैक्टर  के  लिये  भी  way  यह  कहा  गया कि  PENS  का  जो

 स्टील  एक्ट  उके  सम्बन्ध  में  हम  पब्लिक  सेक्टर  से  हट  कर  प्राइवट  सेक्टर  को  तरफ

 ज्यादा  से  ज्यादा  बड़े  इसमें  शंका  नहीं कि  इस  सम  हम  पब्लिक  सेक्टर  की  तरफ  कुछ

 मारे  प्रौढ़  प्राइवेट  सेक्टर  को  तरक  ज्यादा  से ज्यादा  बढ़े  हैं  ।  श्राज  की  जो  हमारी

 आधिक  area  उतकों  देखते  हुए  aT  हम  प्राइवेट  सैक्टर  को  ज्यादा  से  ज्यादा  मौका

 दे  तो  में  समझता  हूं
 i

 कि  हम  इसमें  कोई  बुरा  खोज  नहीं  कर  हम  देश
 रहे  हैं

 कि

 हमारे  पड़ौसी  राष्ट्  बर्मा  श्र  कोलोन  हैं  ।  उ न्होंने  घोषणा
 की  थी

 कि  इंडस्ट्रीज  पूरा  तरह  से

 नेशन  नताइज  हो  जायेंगी  ।  लेकिन  आठ  साल  बादे  ऐसा  समय  झरा  गया  है  जब  तको  पति

 पालिसी  जो  उन्होंने  बनाई
 शि कि सिड

 करते की  श्रावव्यकता  हुई  र व  इस  तरह

 से  घोषित  कर  रहे हैं  कि  वे  अपने  यहां  प्राइवेट  सेक्टर  को  ज्यादा  से  ज्यादा  मौका  देने
 की  बात

 सोच  रहे
 zt

 इस  तरह  से  हम  प्राइवेट  सेक्टर  को  न  बनन ेदें  अर  नाजकी  परिस्थिति
 में  वहं

 पीछे  पड़ा  एसा  हीं  मालूम  होता  sate  वह  प्रैक्टिकल  मुमकिन है



 क े७  Yaa  अनुदानों  को  मांगें  CER

 दूसरो  चीज  यह  है  कि  wa  हम  पब्लिक  सेक्टर  की  तरफ  देखते  हैं  तो  कई  शिकायतें

 सामने  आते हैं  कि  हमारा  पब्लिक  सेक्टर  पूरी  तरह  से  काम  नहीं कर  रहा  जो  भी  पब्लिक

 सेक्टर  के  कारवाने  हैं  उनमें  से  yo  फो  सदा  में  ऐसो  शिकायतें  हैं  कि  वहीँ

 तत्काल  काम  नहीं  होता  वहां  पर  एफिशिएंसो  नहीं  है  या  वहां  पर  कम  खर्च में  काम  नहीं
 r a

 होता  Q@)  था  वहां  पर  इंडैप्रिटो  नहीं  इस  ace  से  श्राज  wat  aa  शिकायतें  पब्लिक

 सेक्टर  कोहो  रहो  यद  fret  ams  समय  में  दुरुस्त  होनी  आवश्यक  साथ  ही

 जो  हमारे  पब्लिक  सेक्टर  का  उत्पादित  है  बह  ज्यादा  से  ज्यादा  मात्रा में  और  कम  से  कम  कीमत

 में  इसको  तरक  न  रिक  से  प्रिक  ध्यान  देने  को  आवश्यकता  पठ्लिक  सेक्टर

 का  माल  कीमतों  बनेगा  तो  STAT  नेचुरल  परिणाम  यह  होगा कि  ऊपर  से  जनता  पर  एडीशनल

 टैक्सेशन  लगेगा  या  दूसरों  खोज  यह  होगो  कि  उस  कारखाने  की  क्वालिटी  का  cess  घट

 या  जो  स्टैन्ड डे  प्राता  चाहिये  वह  नहीं  जायेगा  ।  इसलिये  पब्लिक  सेक्टर  के

 जो  माल  बने  वह  श्रव्य  यह  भो  हमारे  ध्यान में  रहता  श्रावस्ती  है

 इस  के  बाद  एक  चीज  प्रौढ़  वाष्प  के  ध्यान  में  लाना  चाहता  हुं  जोकि  स्माल  स्केल  इंडस्ट्रीज़

 के  सम्बन्ध  में  है  ।  स्माल  स्केल  इंडस्ट्रीज़  का  विकास  जिस  तरह  से  होता  हम  देख  रहे  हैं  कि

 वैसे  नहीं  हो  रहा  खास  खास  एरियाज  में  उस  का  ज्यादा  से  ज्यादा  कंस्ट्रक्शन  हो  रहा है  ।  महाराष्ट्र

 में  मराठवाड़ा  ऐसा  एरिया  है  जहां  स्माल  स्केन  इंडस्ट्रीज़  करीब  करीब  निल  is  बराबर  डे  ।  हम

 बारह  सालों  से  इस  फे  बारे  में  सोच  रहे  लेकिन  वहां  पर  स्माल  स्केल  इंडस्ट्रीज़  को  कोई  प्रोत्साहन

 नहीं  मिला  है  ।  मैं  मराठवाड़ा  का  जिक्र  इसलिये
 कर

 रहा  हूं
 कि

 वहां
 पर

 लैंड  रिफार्म  होने के  बाद

 लोगों को  जमात  की  मिल्कियत मिली  है  ।  किसी  के  पास  बेसिक  होल्डिंग  है  अर  किसी  के

 फैमिलीਂ  होल्डिंग  है  ।  मतलब  यह  है  कि  कम  जमीन  है  कौर  कम  जमीन  पर  वह  ज्यादा  से  ज्यादा

 करें  तो  भी  उन  का  काम  Shy  से  नहीं  चलता  है  ।  अपनी  फैमिली  का  निर्वाह  करने  के  लिये

 वहां  के  लोगों  को  एग्रो  इंडस्ट्रीज़ की  मदद  लेनी  पड़ती है
 ।  जब

 तक  एग्रो  इंडस्ट्रीज़  का  सहारा  नहीं

 लेगा  तब  तक  कुछ  नहीं  हो  सकेगा  ।
 इस  लये  मैं  चाहता  हुं  कि  मराठा

 डा
 जोशी  एक  एरिया

 विकास  के  लिहाज  से  ज्यादा  से  ज्यादा  इंडस्ट्रीज़  चलाई  जायें  शौर  उस  की  उन्नति  की  जाय  |

 मैँ  बतलाना  चाहता  हूं  मराठवाड़ा  में  तीन  चार  इंडस्ट्रीज  स्टेट्स  शुरू  करने  की

 oR IRUT  की  गई  थी  ।  मगर  वहां  पर  एक  भी  इंडस्ट्रियल  एस्टेट  काम  करने
 थ

 नहीं  बनीਂ

 है  ।  इस  प्रकार  से  जित  इंडस्ट्रियल  स्टेट्स  की  सिफ  घोषणा  की  जाती  रही  उन  क  लिये  देखा  भी

 जाना  चाहिये  कि  वे  दर ग्रस्ल  काम
 कर

 रही  हैं  या  नहीं
 ।

 इस
 a

 लिये  हम  चाहते  हैं  कि  श्राप  जिस

 पालिसी  को  घोषित  कर  रहे  हैं  उस  का  एक्जीक्यूशन  भी  करें  कौर  मराठवाड़ा  जोकि  बेकार  एरिया

 वहां  पर  स्माल  स्केल  इंडस्ट्रीज़  अर  एयर  इंडस्ट्रीज  चलाने  की  तरफ  ध्यान  भी  दें  ।

 श्री  राम  सिह
 :  अध्यक्ष  यह  सदन  व्यापार  HIT  उद्योग  मंत्रालय

 की  मांगों  पर  विचार  करने  जा  रहा  है
 ।

 ग्रा धुनिक  युग  में  संसार  के  सभी  देशों  में  इस  मंत्रालय  का

 fear  महत्व  है  यह  सदन  हन-बनी  किसी  सदस्य  से  छिपा  नहीं  है
 ।

 देश  की  समृद्धि  उस  के  वाणिज्य  ate

 पर  ही  निर्भर  रहती  है
 ।

 हमारे  देश  में  स्वतंत्रता  प्राप्त  करने  के  बाद  उद्योगों  के  उत्पादन को

 बढाने  कं  लिये  तथा  देश  के  आर्थिक  विकास  तथा  सर्वागीण  उन्नति  के  लिये  पंचवर्षीय  योजनाकारों

 का  निर्माण  किया  गया  ।  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  का  मुख्य  ध्येय  देश  का  श्रौद्योगोकरण  करना  था  |

 हम  इस  बात  को  मानते  हैं  कि  हमारी  सरकार
 ने

 दुनिया  के  सभी  श्रमिक  देशों  से  कज  लेਂ
 कर  बहुत

 ae  बड़े  कारखानों  का  निर्माण
 कर

 दिया
 ।

 उस  में  से  कुछ  कारखानों  में  उत्पादन  भी  प्रारम्भ  हो

 गया है  ।  परन्तु  पूरे  देश  का  औद्योगीकरण  तो  दूर
 की

 बात  यह  कारखाने  कुछ  बड़े  बड़े  दायरों



 a  अ्रनुदानों  की  मांगें  ७  PERV

 राम

 में  सरकार  की  अपनी  सम्पत्ति  तथा  सरकारी  के  हुकूमत  करने  की  चीज  बन  कर  रह  गये

 इस  से  देश
 के  उन

 करोड़ों  गरीब  आदमियों  को  क्या  प्रत्यक्ष  लाभ  पहुंचा  प्रौढ़
 उन  के  रहन  सहन

 के  स्तर  में  क्या  उत्थान  हुआ  यह  बतलाना  अत्यन्त  दुष्कर  कार्य  होगा  :  विदेशी  सहायता  लेकर

 हम  बहुत  बड़े  बड़े  कारखाने  खोल  सकते  हैं  ह  ह  |  ह  ह

 श्री  दे०  दि०  पाटिल  :  अध्यक्ष  माननीय  सदस्य  झपना  भाषण

 पढ़  सकते हैं  ?

 mera  महोदय  :  बिल्कुल  तो  नहीं  पढ़  सकते  ।  पार्लियामेंट  का  प्रोसीजर  तो  यह  है  कि  पीचेज

 पढ़नी  नहीं  चाहियें  ।  मगर  चूंकि  इसਂ  दफा  पहली  बार  चुन  कर  नये  मेम्बर  आये  मैं  ने  इस  पर

 इतनीਂ  सख्ती  से  परमल  नहीं  किया  |  यह  अफ़सोसनाक है  क्योंकि  ag  डिबेट नहीं  रहता  |  नगर  बिल्कुल

 लिखा  gat  होगा  तो  इस  का
 भी

 हवाला  नहीं  दिया  सकता
 तो  जो  दूसरे  मेम्बर  साहब  बोलेਂ  हैं  ।

 पालियामेंट में  तकरीर पढ़ीਂ  नहीं  जाती  ।  मगर  चूंकि  मैं  ने  कई  झादमिथों  को  इजाजत  दे  दी  है  इस  लिये

 मैं  इन  माननीय  सदस्य  से  भी  कुछ  नहीं  कह  सकता  |  मगर  rear  क  लिये  मैं  यह  जरूर  कह  सकता

 हु  मेम्बर  साहिबान से  कि  ऐसी  इजाजत  नहीं  होगी  ।
 जब

 उनको  स्पीच  करनी होगी  तो  बिना  पढ़े

 हुए  ही  करनी  इस
 के

 लिये  वे  तैयार  रहें
 ।

 इस  वक्‍त  तो  मैं  उन
 को

 इजाजत  दे  देता हूं

 श्री  राम  सिंह  :
 विदेशी  सहायता  लेकर  हम  बहुत  बड़े  बड़े  कारखाने  खोल  सकते  तथा

 विदेशों  से  ary  वाले  यात्रियों  को  वहू  कारखाने  दिखा  कर  उन  पर  देश  की  झूठी  उन्नति की  झान

 की  छाप  छोड़  सकते  हैं  ।  परन्तु  इन  मुट्ठी  भर  बड़े  शहरों  में  बने  हुए  बहुत  बड़े  बड़े  कारखानों  से  हम

 देव के  ८  लाख  गांवों  का  उद्घार  नहीं  कर  सकते  ।  यही  कारण  था  फि  महात्मा गांधी ने  सदा

 छोटे  कल  कारखाने  TAT  रोटी  छोटी  मिलें  बनाने  की  राय  दीਂ  थीਂ  |  वहू  यह  जानते  थे  कि  देश  में

 गोमुखी  उन्नति  तभी  हो  सकती  है  जब  देश  के  हर  कोने  में  छिपी  हुई  ताकतों  प्राकृतिक  साधन  व

 जन  बल  का  पूर्ण  सदुपयोग  होगा  ।  हमारी  योजनायें  में  set  बात  कीਂ  कमी  है  कि  वह  बहुत  बड़े  बड़े

 कारखाने  तो  खोल  हैं  पर  ऐसी  जगह  जहां  पर  छोटे  छोटे  उद्योग  धंधों  को  प्रोत्साहित किया

 जा  सकता  है  कौर  वहां  की  गरीब  जनता  को  प्रत्यक्ष  रुप  से  लाभ  पहुंचाया जा  सकता  उन  में

 ऐसी  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  ।  मिसाल  के  तौर  पर  हम  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  को  लेते  हैं  ।  देश के  सब  से

 गरीब  स्थानों  में  से  वह  एक  है  ।  परन्तु  कोई  ग्सि  योजना  अभी  तक  नहीं  बनाई  गई  जिस  से  वहां  के

 प्राकृतिक  साधनों  तथा
 जन  बल  का  पूरा  सदुपयोग किया  प्रौढ़  वहां

 की
 जनता

 को
 गरीबी  से  मुक्त

 किया  जाय  |  मेरे  जिले  बहराइच  का  जो  उत्तर  प्रदेश  के  एक  तराई  का  जिला  उदाहरण  लीजिये

 वह  प्राकृतिक  साधनों  से  भरपूर  है  परन्तु  इस  का  किसी  भी  पंचवर्षीय  योजना  में  कोई  उल्लेख  भी

 नहीं  ।  यह  सुन  कर  सदन  को  श्राइचयं  होगा  कि  इसਂ  एक  जिले  में  ही  इतने  प्रकार  के  उद्योगों

 के  लिये  प्राकृतिक साधन
 उपलब्ध

 हैं  ।  मैं  उन  की  सुची  श्राप  के  सामने  रखता  हूं  ।  वहां  पर  जंगलों

 की  इफरात है  ।  वहां
 पर  पहाड़ों के  नजदीक  होने के  कारण  जड़ीਂ  बूटियां  बहुत  हैं  ।  जड़ी  बूटियों  का

 ait  निर्यात  हो  तो  उस  से  बरच्छा  काम  हो  सकता  है  ।  चूंकि  वहां  जड़ी  बूटी  पैदा  होतीਂ  इसलिये

 अगर  औषधि  निर्माण  का  काम  भी  वहां  किया  जाय  तो  अच्छे  तरीके  से  हो  सकता  है

 वहां  लाख  की  पैदावर भी  होती  है  जोकि  पक्के  रंगों
 तौर  दवाओं  &  निर्माण  के  कामਂ  में  आती

 इसलिये  अगर लाख  उद्योग  की  तरफ
 ध्यान  दिया  जाय  तो  यह

 भी
 लाभकर  होता  है

 ।  लाख

 की  अज  चपड़ा  उद्योग  के  लिये  भीਂ  चारों  तरफ  जरूरत  है  कौर  चपड़ा  की  बहुत  बड़ी  मांग  है  ॥



 WUKE १७  tac  )  अनुदानों  की  मांगें

 लाख  वहां  काफी  तादाद  में  होता  है  श्र  कगर  वहां  लोगों  को  उत्साह  दिलाया  जाय  तो  इस  से  बहुत

 काम  हो  सकता  है  ।

 बहराइच  जिले  में  एक  छोटे  से  स्थान  पर  एक  चीनी  की  मिल है  ।  समूचे  जिले  के  अन्दर  चीनी

 मिलों  के  लिये  बहुत  बड़ा  स्थान  है  लेकिन  ate  कोई  मिल  नहीं  है  ।  तो  वहां  चीनी  का  उद्योग  भीਂ

 frat जा  सकता  है  ।

 इधर  कुछ  सालों  से  वहां  जूट  का  कारोबार  भी  बढ़  रहा  है  कौर  कई  हजार  टन

 की  जूट  की  पैदावार  होती  है  ।  नगर  वहां  जूट  मिल  खोली  जाय  तो  टाट  अदि  चीजें  बनाई

 जा  सकती  हैं  ।

 वहां  जंगलों  के  अन्दर  रेशम  के  लिये  भी  जरिया है  ।  वहां  रेशम  के  कीड़े  पालने

 के  लिये  शहतूत  &  जंगल  लगाये  गये  हैं  कौर  इस  काम  के  fer  गवर्नमेंट के  बड़े  बड़े

 फारेस्ट  मौजूद  हैं
 ।  प्रेशर

 वहां  रेशम  का  उद्योग  किया  जाय  तो  वह
 भी

 बहुत  प्र्च्छी  तरह

 से  चल  सकता  है  |

 चूंकि  वहां
 पर

 गवर्नेमेंट  के  बड़े  बड़े  फारेस्ट  इसलि  वहां  फ़रनीचर  का  कामਂ  भीਂ  weet

 तरह  से  चलाया  जा  सकता  है  जैसाकि  बरेली  शादी  जगहों  में  चलਂ  रहा  है  ।  प्लाई  वुड  कौर  हार्ड  बो

 अदि  चीजें भीਂ  वहां  ae  तरी'के  से  बनाई  जा  सकती  हैं  ।

 लकड़ी  की  वहां  काफी  इफरात है  ।  इसलिये  कृषि  औजारों  को  बनने  का  कामਂ  भी  वहां  श्र्ण्छे

 तरीके  से  चलाया  जा  सकता  है  ।

 वहां  दियासलाई  में  काम  भराने  वाली  के  बड़े  बड़े  sire  हैं  कौर  लोग  उस  लकड़ी

 सको  बाहर  भेजते  हैं  ।  यदि  वहां  दियासलाई  का  उद्योग  किया  जाय  तो  वह  sata  भी  अच्छे  तरीके  से

 सकता  है  ।

 वहां  जंगल  के  अन्दर  कत्था  भी  बहुत  बड़े  पैमाने  पर  हो  सकता  है  कौर  कत्था  वहां  कुछ  होता

 ।  देश  के  अन्दर  कत्थे  की  बड़ी  मांग  है  ।  अगर  इस  उद्योग  को  प्रोत्साहित  किया  जाय  तो  वहां

 aga  बड़ी  तादाद  में  कत्था  निकाला  जा  सकता  है
 ।

 वहां  पर  जंगल  है  ।  इसलिये  कुछ  लोगों  ने  छोटे  छोटे  डेयरी  फार्म  कायम  कर  रहे  हैं  ।  लेकिन  ये

 छोटे  और  इन  की  तरफ  ज्यादा  ध्यान  नहीं  दिया  जाता  |  अगर  इस  काम  को  थोड़ा  स  प्रोत्साहन

 जाय  तो  जैसे  were  शादी  की  तरफ  बड़े  बड़े  डेयरी  फार्म  हैं  ऐसे  वहां  भी  स्थापित

 किये  जा  सकते  हैं  कौर  दूध  उद्योग  वहां  थ अ्रच्द्ध  पैमाने  पर  किया  जा  सकता  है  ।

 जंगल  के  अन्दर  इधर  एक  तरह  की  लता  होती  है  जिस  से  बनाया  सकता  है  ग्रोवर

 एक  घास  होती  है  उस  से  भी  लोग  रस्सा  बनाते  हैं  ।  इसलिये  वहां  पर  चस्पा  उद्योग  को  भी  प्रोत्साहन

 दिया  जा  सकता  है  ।

 बेंत  वहां  बहुत  ज्यादा  लगता  है
 ।  प्यार

 सारे  बेंत  के  जंगल
 को

 मिलाया  जाय  तो  दस  पन्द्रह

 मीलਂ  का  एरिया  बेंत  का  होगा  ।
 बेंत

 की
 मांग  बहुत  ज्यादा  है

 ।  प्रेमी
 कोशिश  कीਂ  जाय  तो  इसਂ

 का  उद्योग  भी  वहां  चालू  किया  जा  सकता  है  ।

 वहां  झीलें  बहुत  हैं  जिन  में  नरकुल  पैदा  होता  है  ।  उस  से  चटाइयां दौर  प  रहें  बनाये जा  सकते

 इस  का  भी  वहां  अच्छा  काम  हो  सकता  है  ।
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 उधर
 झीलों  के  इन्दर  गोंद  होता  है  ।  उस  से  शीतलपाटी  बनाई  जाती है  ।  शीतल पाटी  की

 सकना  oy  ort  ur
 बहुत  मांग  है  ।  दी तल पाटी  का  उद्योग  वहां  चाल  किया  जा  सकता  है  ।  उ  खासा  ह: ह ह  साहन  देना

 चाहिये  |

 उधर  कागज  बनाने  के  लिये  लगदी  भी  मिल  सकती  इसलिये  मगर  कोशिश  की  जाय  तो

 ६  पेपर  मिल  कायम  करने  की  भी  गुंजायश  है  ।

 जिस
 प्रकार  कानपुर  में  चमड़े  का  उद्योग  है  वैसा  वहां

 भी  स्थापित  किया  जा  सकता है  ।  वहां

 नेपाल  गंज  में  कुछ  वर्षो  से  यह  काम  हो  भी  रहा  है  ।  हमारे  जिले  में  बाल  की  छाल  बहुत  मिल  सकती

 है  जो  किः  चमड़ा  उद्योग  में  काम  add  है  ।  भ्रमर  वहां  चमड़ा  उद्योग  शुरू  किया  जाय  तो  अच्छी

 तर  चलਂ  सकता है  ।

 मांग  बहुत  ज्यादा  है  ।  वहां  शहद  बहुत  ज्यादा  होता  है  जो  उपयोग  तक  में  नहीं  जाता

 इकट्ठा  किया  जाय  तो  हमारा  wary  है  कि  वहां  हजारों  मन  शहद  मिल  सकता  है  जिस

 अपने  देश के  अन्दर  इस्तेमाल  किया  जा  सकता  है  प्रौढ़  उस  को  बाहर  भी  भेजा  जा  सकता  है  ।

 श्रों  बड़े  सर्वोदय  को  भेजना  चाहिये  ।

 उधर  झीलों  में  मछलियाँ  बहुत  पाई  जाती  हैं
 ।  तो

 वहाँ  मत्स्य  पालन  उद्योग  भी
 किया

 जा

 सकता है

 पशुपालन  का  काम  करके  ऊन  वगैरह  का  काम  भी  वहाँ  श्रच्छ्छी  तरह चल  है

 लोग  एक  तरह  का  नमदा  बनाते  हैं  जो  बिछने  के  काम  है  ।  उसका  लोग  जाड़ों  में  इस्तेमाल

 करते  हैं  ।  उधर  धमकी माँग  इधर  माँग  नहं  है  ।  कोशिश  की  जाए  तो  वहू  काम
 भी

 वहाँ

 अच्छा  चल  सकता  है  |

 बरतनों  की  माँग  बहुत  है  पौर  वहाँ  पर  कई  जगह  इसका
 काम  होता है  लेकिन  छोटे

 पर  होता है  ।  उसको  प्रोत्साहन  दिया  जाए  तो  वह  काम  भी  वहाँ  बड़े  माने  पर  चल  सकता

 हू  |

 चूंकि  वह  जंगल  के  किनारे  पर  तराई  का इलाका है  इसलिये  वहाँ  पर  सरसों  बहुत  ज्यादा  तादाद

 में  पैदा  होती  है  उसको  बाहर  भेजा  जाता  है  ।  अगर  कोशिश  की  जाये  तो  वहाँ  पर  पीछे  पैमाने

 पर  तेल  उद्योग  चलाया  जा  सकता है  ।

 उधर  पत्थर  वगैरह  काफी  तादाद  में  पाये  जाते  हैं  जो  कि  सफेदी  बनाने  के  काम  में  झरा  सकता

 सफेदी  की  माँग  बहुत  ज्यादा  है  ।  वहाँ  पर  लकड़ी  की  सुविधा  है  इसलिये इस  काम  को  भी  वहाँ

 भ्रमण  तरीके  से  चलाया  जा  सकता  है  ।

 वहाँ  पर  इमली  के  पेड़  काफी  तादाद  में  हैं  उनकी  लकड़ी  ऐसी  है  जो  विस्फोटक

 पदार्थ  बनाने  के  काम  में  सकती  है  ।  उनके सूखे  बलों  से  विस्फोटक  पदारथ  तैयार  किये  जा

 सकते  हैं  तौर  यह  उद्योग  वहाँ  पर  काम  किया  जा  सकता  है  |

 ह  पर  सीमेंट  केਂ  लिये  एक  तरह  की  मिट्टी  पाई  गई  थी  ।  वहाँ  के  उद्योगपतियों ने  उस

 लिये  पहले  को दिदा  की  थी  कौर  इसलिये  वहाँ  सीमेंट  उद्योग  भी  चिया  जा  सकता
 है  ।
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 उधर यह  तेल  कौर  इत्र  वगैरह  का  भी  थोड़ा  काम  होता  है  लेकिन  यह  काम  कभी  बड़े  पैमाने
 पर

 नहीं  चल  रहा  है  ।  इसको  श्रगर  प्रोत्साहन दिया  जाय  तो  इसका  भी  उद्योग  वहाँ  पर  स्थापित
 किया  जा  सकता  है  ।

 अब एक  ऐसी  जगह  जहाँ  पर  कि  इतने  प्रकार  के  उद्योग  हों  ate  जिन  से  कि  देश  को  काफी

 लाभ  पहुंच  सकता  उद्योग  मंत्री  महोदय  को  उधर  अवश्य  ध्यान  देना  चाहिये  उनको  चलाने

 के  लिये  वहाँ  पर  प्रोत्साहन  देना  चाहिये  |  ऐसा  करके  वे  अवश्य  देश  को  लाभ  पहुंचा  सकते  हैं  शर

 उसको  समृद्ध  बना  सकते  हैं  ।
 बस  में  इससे  ज्यादा  नहीं  कहना  चाहता

 श्री  कमल  नयन  बजाज  राज  संसार  में  विशेषकर  arse  जगत  के  सामने

 विदेशी  मुद्रा  की  समस्या  है  |  एड  इंडिया  क्लब  ने  हमारे  सामने  बड़ी  कठिन  स्थिति  उत्पन्न  कर  दी  है  ।

 कल  कांस्टीट्यूशनल क्लब  में  श्री  ढेबर  भाई  ने  एड  इंडिया  क्लब  का  उल्लेख  किया  था  ।  तो  भी

 यह  क्लब  हमारी  सहायता  करता  रहा  है  |
 में  इसके  लिये  भी  उनको  धन्यवाद  देता  हूं  कि  उसने

 हमारे  सामने  कठिन  स्थिति  पैदा  कर  दी  क्योंकि  यह  हमें  पुरुष  के  रूप  में  उठने  की  क्षमता  देगी  ।

 हमें  इस  चेतावनी  को  स्वीकार  करना  चाहिये  ॥

 भ्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  का  मंत्रालय  बना  कर  एक  योग्य  व्यक्ति  को  उसका  प्रभारी  बना  कर

 सरकार  ने  बरच्छा  काम  किया  है
 ।

 भ्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापा  इस  समय  पुराने  युग  के  कौरवों  के  चक्रव्यूह

 के  समान  जसे  वहाँ  asta  के  उपस्थित  न  होने  से  अभिमन्यु  को  जाना  पड़ा  ate  भीम  शादी  की

 सहायता  कारगर  न  हुई  मारा  गया  था  ।  इसी  प्रकार  यहाँ  भी  स्थिति उससे  कम

 कठिन  नहीं  है  प्रौढ़  नये  मंत्री  hy  के  ही  समान  हैं  ।  मैं  तराशा  करता  हुं  कि  मंत्रालय अपने  साधनों

 और  योग्यता  का  पूर्ण  उपयोग  करके  निर्यात  को  बढ़ाने  का  प्रयत्न  करेंगे  |  हमारा  कुल  राष्ट्रीय  उत्पादन

 ११०००  करोड़  रुपये  का  है  किन्तु  हम  प्रति  वर्ष  ५००  या  ६००  करोड़  रुपये  का  माल  निर्यात  करते

 अन्य  देशों  में  निर्यात  संख्या  इससे  कहीं  aaa  है  ।  यदि  हम  इस  कठिनाई  से  निकलना  चाहते  हैं

 तो  हमें  १००  करोड  रुपये  का  वार्षिक  निर्यात  बढ़ाना  होगा  प्रति  इसे  बढ़ाते  जाना  चाहिये  ।

 हमें  कृषि  कौर  उत्पादन  के  क्षेत्र  में  अपने  प्रयत्नों  को  उचित  ढंग  से  आयोजित करना  चाहिये

 उचित  समन्वय  कौर  प्रयत्नों  से  यह  उद्देश्य  पूरा  हो  सकता  है
 ।

 निर्यात  द्वारा  विदेशी  मुद्रा  प्राप्ति  के  अतिरिक्त  हम  राष्ट्र  के  रूप  में  भी  उन्नत  होंगे  हमें

 जब  तक  एड  इंडिया  क्लब  शादी  से  बिना  शत  कोई  सहायता  न  हमें  उसे  स्वीकार  नहीं  करना

 चाहिये  |  ऐसा  करके  हम  छोटे  राष्ट्रों  को  भी  प्रोत्साहित  करेंगे  कि  वे  बिना  ः  ऐसी
 न  लें  ।

 हम  ऐसा  उदाहरण  पेदा  कर  सकते  हैं
 |

 औद्योगिक  लोगों  को  चाहिये  कि  वे  पूर्ण  प्रयत्न  करें  प्रौढ़  सरकार  को  भी  चाहिये  कि  उनकी

 संभव उचित  सहायता  करे  ।  ऐसा  करने  पर  कोई  कठिनाई  न  रहेगी  प्रो  हभ  निर्यात  बढ़ा  सकेंगे  ।

 निर्यात  के  लिये  उत्पादन  बढ़ाना  जरूरी  है  ।
 कृषि  के  लिये  हमारे  पास  अधिक  भूमि  नहीं  है  ;

 इसलिये हमें  श्रम  प्रधान  खेती का  सहारा  लेना  चाहिये
 ।

 कृषि  तथा  खाद्य  मंत्रालय  के  प्रयत्न

 वर्धक  नहीं  क्योंकि  वें  किसान  तक  नहीं  पहुंचते
 ।

 बीच  में  लालफीताशाही चलती  है  कौर  बहुत

 सा  दुरुपयोग होता  है
 ।

 यदि  इसे  रोक  कर  तकावी  खाद  शादी  समय  पर  किसान  को

 दी  जाए  तो  फसलें  भ्रच्छी  हो  सकती  इष्ट  परिणाम  प्राप्त  हो  सकते  हैं  ।
 ———— a

 मूल  अंग्रेजी
 में
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 कमल  नयन

 एक  कहानी  है
 कि  एक  लड़के  ने  जुराबें  खरीदी  थीं  पर  वह  भूल  गया  कौर  उसकी  पुरानी  जुराबों

 को  किसी
 ने

 ठीक
 नहीं  किया  ।  उसके  सामने  sere  दिन  स्कूल  जाने  की  समस्या  |  श्र जब वह जब  वह

 सो  गया  तो  उसकी  बहनें  बारी  बारी  से  जरावों  को  ठीक  करके  थोड़ा  थोड़ा  काट  दिया  ।

 इस  प्रकार  के  जुराबें  पहनने  योग्य  नहीं  रही
 ।

 उसमें  सहकारता  तो  किन्तु  समन्वय  नहीं  था
 ।  यदि

 समुचित  श्रायोजना  हो  तो  कठिनाई  नहीं  रह  सकती  |  यदि  सरकारी  उद्योगों  के  मार्ग  में  श्री  ने

 वाली  कठिनाइयों  को  हल  करने  में  समुचित  सहायता  दें  तो  स्थिति  में  सुधार  हो  सकता  है  ।  यदि

 देशभक्ति  के  उद्देश्य  के  लिये  लोगों  को  काम  करने  के  लिये  प्रेरित  किया  तो  मूझे  विश्वास  है

 कि  उद्योगपति  लोग  अपने  देश  के  मान  को  बढ़ाने  के  लिये  निर्यात  को  बढ़ाने  में  अ्रग्रसर  श्रव्य  होंगे  ।

 श्री  चल  fag  अध्यक्ष  इंडस्ट्री  कौर  काम सं  हमारे  देश  के  लिये

 बहुत  है  |  बगर  इंडस्ट्री  के  कोई  भी  देश  उन्नति  या  तरक्की  नहीं  कर  सकता  है  दूसरी

 लड़ाई  के  बरतर  हमारे  भारतवर्ष  में  उद्योगों  या  इंडस्ट्रीज  का  बहुत  sara  यहाँ  तक  कि  सुई  या

 दीयासलाई  तक  बाहर  से  कराती  क्योंकि  भ्रंग्रेजों  की  यह  पालिसी  थी  कि  हर  एक  चीज  बाहर  से

 मंगाई  जाए  अर  हिन्दुस्तानियों  को  यहाँ  पर  इंडस्ट्री  को  बढ़ाने  का  कोई  मौका  न  दिया  जाये  ।  दुर्भाग्य

 या  सौभाग्य  &  दूसरी  लड़ाई  शुरू  हुई  |  उस  तमाम  चीजों  का  अभाव  हो  गया  कौर  भारतवर्ष

 में  इस  बात  की  अ्रावश्यकता  हुई  कि  यहाँ  इंडस्ट्रीज  शरू  की  जायें  पर  तब  इंडस्ट्रीज़  को  प्रोत्साहन

 मिला ।  खुश  किसमती से  हम  १५  १९४७  को  भ्राता  हुए  प्रौढ़  देश  की  सत्ता  हमारे  हाथ  में

 |  शुरू  के  तीन  चार  वर्ष  काफी  गड़बड़  भ्र  बहुत  ही  परेशानी  के  लेकिन  हमारे  तजुबकार

 नेतायों  हमारी  कॉग्रेस  सरकार  ने  उस  स्थिति  को  काब  में  किया  अर  कस्र  फाइव  प्लान

 जिसके  बाद  सेकंड  प्रौढ़  था  फ़ाइव-यवीनर  भी  चलाए  गए  |

 दुरू  में  हमारी  इंडस्ट्री बहुत  पीछे  लेकिन  फ़ाइव-यवीनर प्लान  जो  कि  २२००

 करोड़  रुपये  की  कई  सौ  करोड़  रुपया  स्केल  ,  मीडियम  स्केल  कौर  इस्मील  स्केल  इंडस्ट्रीज़

 के  लिये  रखा  गया  |  इसके  साथ  ही  हाथ  की  इंडस्ट्रीज--जैसे  खादी  का  काम  अर

 हैंडसम  का  काम  S—al Mt MAST भी  प्रोत्साहन  दिया  ताकि  बड़ी  are  छोटी  इंडस्ट्रीज़  साथ  साथ  चलें

 कौर  तरक्की करें  I

 भारतवर्ष  इतना  बड़ा  देश  है  किः  इसमें  इंडस्ट्री  का  पनपाना  कोई  मामूली काम  नहीं  है  ।  इसके

 अतिरिक्त  यह  एक  कृषि-प्रधान देश  है  ।  यहाँ  के  wed  प्रतिशत  लोग  खेती  करते  जब  कि  दूसर

 देशों  श्रम  आस्ट्रेलिया  पोलैंड  भ्रादि  A—  मुश्किल  से  पन्द्रह  बीस  परसेंट  झ्रादमी

 खेती  का  काम  करते  हैं  कौर  प्रगति  परसेंट  झ्रादमी  इंडस्ट्री  में  लगे  हुए  हैं  ।  इंडस्ट्रीज़ के  ज़रिये  ही  कोई

 देश  खुशहाल  हो  सकता  है  ।  हमारे  देश
 की

 गरीबी  का  कारण  खास  तौर  पर  यही  है
 कि

 हमारे  यहाँ

 इंडस्ट्री  को  प्रगति  निसार  विकास  का  मौका  नहीं  मिला  है  शर  कृषि  भी  कम  दर्ज  पर  है  शर  विकसित

 यहाँ  पर  झ्राये-साल  बाढ़ें  जाती  हैं झौर  फ़सल  प्रति  नहीं  होती  जिसके  कारण  लाखो  करोड़ों

 रुपये  का  गल्ला  बाहर  से  मंगाया  जाता  है  ।  इस  तरीके  से  लोगों  को  मौका  नहीं  मिलता  है  कि  वे  अपनी

 इंडस्ट्री  की  पनपा  |

 खदी की  बात  है  कि  प्रौढ़  सेकंड  फ़ाइव-यवीनर  के  बाद  फ़ाइव-यीअर

 प्लान  का  प्रथम  वर्ष  लग  गया  है  कौर  हम  इंडस्ट्री  की  प्रगति  की  तरफ़  बढ़  रहे  हैं  ।  इस  हमारी

 इंडस्ट्री  दो  सौ  बल्कि  ढाई  सौ  तीन  सौ  गुना  हो  गई  है  ।  सिलाई  की  मशीनों  का  उत्पादन

 कई  सौ  गुना  हो  गया  पहले  साइकिलें  यहाँ  पर  बाहर  से  जाति  लेकिन  अरब  दस  बारह  लाख

 साइकिलें  इस  देश  में  बनती  हैं  ।  साइकिलों  का  उत्पादन  भी  कई  सौ  गुना  हो  गया  है  ।  इसी  तरह
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 बिजली के  पंखे  ate  दूसरी  मशीनें  बनती  हैं  ।  इनके  अलावा  फर्टिलाइज़र  कौर  लोहे  के

 बड़  बड़े  कारखाने  कायम  किये  गये  हैं  ।  पहले  पचास  लाख  टन  लोहा  बाहर  से  था  ।  वह

 बन्द  हो  गया  है  हमने  यहाँ  पर  लोहे  के  बड़े  बड़े  कारखाने खोल  दिये  जिससे वे  करोड़ो

 रुपय  बचा  लिये  गये  जो  कि  लोहे  के  लिये  विदेशों में  जाते  थे  a  उनसे  हम  प्रांत  देश  की  इंडस्ट्री
 को  तरक्की दे  रहे  हैं  ।

 फ़ारेन  एक्सचेंज  का  भी  सवाल है  ।  हम  कच्चा  माल  बाहर  भेजें  पक्का  माल
 न

 तो
 वारेन  एक्सचेंज  का  न् (कसान  होता  बाहर  से  तरह  तरह  की  मशीनों  को  मंगाने  के  लिए  वारेन

 एक्सचेंज खच  किया  जाता  है  ।  एक  समय  था  कि  कई  सौ  करोड़  रुपया  वारेन  एक्सचेंज  में  लेकिन

 राज  मुश्किल  से  सवासौ  करोड़  रूपया  रह  गया  क्योकि  इस  हम  इंडस्ट्रीज़  को  बढ़ा

 |  यह  बहुत  शशि  की  बात  है  कि  हमारी  इंडस्ट्रीज़ इस  वक्‍त  काफ़ी  तरक्की  कर  रही  जो

 कोई  विदेशी  लोग  यहाँ  ara  हैं  ate  हमारी  इंडस्ट्रीज  को  देखते  तो  वे  हैरत  में  श्री  जाने  क्योकि

 पिछले दस  वर्षों  में  भारत  ने  खास  तौर  पर  इंडस्ट्री  में  जो  तरक्की  की  वह  कल्पना के  बाहर की

 बात है  ।

 इसा  तरह  सवाल  काटन  कौर  रबर  उद्योग  में  भी  काफ़  तरक्की  की  गई  हैं  शौर  जूट  उद्योग

 का भो  बहुत  विकास  त्र  हैं  ।  हर  तरह  से  इस  बात  को  कोशिश  को  जा  रहो  हैं  कि  हम  टिंग

 शाजान  मझ  विश्वास  हैं  कि  हम  व  च-वर्षों  योजना  में  सेत्फ़सप  टिंग  हो  जायेंगे  ।  इस

 संसार  में  मुकाबले  क  दौड  हर  देश  इस  बात  की  काशिश  में  हैं  कि  हम  ५  ज़रूरत

 अपने  श्राप  पुरी  लेकिन  छिन्द्स्तान  ही  ऐ  प  मलक  जिस  को  करोड़ां  रुपये  का  माल  बाहर

 से  मंगाना  हैं  ।  कन  यह  खशा  का  बात  हैं  कि  इस  में  भी  कमी  ar  गई  हैं  प्रौढ़  पब  हम  बहुत

 सा  माल  बाहर  भेजते हैं  ।  एक  सम  था  कि  हम  करोड़ां  रुपये  का  कपड़ा  विदेशों  से  मंगाना  पड़ता

 था  ।  ग्राम  हमारीਂ  CFCCTIAT  इंडस्ट्री  ने  इतनी  ताकि  का  हैं  कि  देख  कर  सतह  हाता  हैं  ।

 करोड़ां  गज़  कपड़ा  freat  में  भेजा  भाना  हैं  ।  पहले  मैनचेस्टर  कौर  अमर का  से  यहां

 कपड़ा  श्राता  लेकिन  राज  करो  रुपये  का  कपड़ा  aet  जाता  हैं  ।  यह  बड़े  संतोष  का  विषय

 रश  ।  हम  ara  करते  है  कि  यह  re Cte}  जो  प्रयत्न  कर  उससे  हमारा  देश  बहुत  weal

 जाएगा  | सेल्फ़-पप/ टिंग

 नमाय्रश  काफी  लाभदायक  होता  नमाज़ें  दस  लिए  की  जाती  हैं  कि  सब  देशों  की

 कम्पैरेटिव  मालूम  हो  SIT—4G  मालूम  हो  प  कि  हमारे  देश  ने  ौर  अन्य  देशों ने

 क्या  प्रगति  की  हैं  |  हाल  ही  में  दिल्‍ली  में  बड़  बड़  इडात्ट्रयल  फ़ार  हो  च  जिन  में  हमारे

 देश  a  संतार  ये  अन्य  देशों  का
 इंड  ट्रीज  ने  भाग  सीधा  ।  उन  से  लागों  ने  महसूस  फिया  कि

 अन्य  देशों  ने  श्र  अपने  देश  ने  इंडस्ट्री  में  कितना  उन्नति  को  हैं  शर  हमारे  यहां  क्या  कमियां है  ate

 fra  तरह  उन  क  पूरा  किया  जा  सकता हैं  ।

 मुझे  आगरा  इंडस्ट्रियल  एग्जहि[बदान  के  साथ  सम्बद्ध  होने  का  सौभाग्य  प्राप्त

 जिस  का  उद्घाटन  मानना  श्री  मन भाई  फिया था  |  उन  का  इच्छा  था  कि

 वह  आगरा  को  इंडस्ट्रीज  का  देखे  ।  एग्जाट्राबशनਂ  में  उन  इंडस्ट्रीज़  का  देख  कर  उन  को  सतीष

 खुशो  हुई  |  आगरा  डिविजन  का  Roy  इंडस्ट्रीज़  वहां  पर
 मौजूद

 at  |  लेकिन  छांटो  इंडस्ट्री  वालों

 ने  शिकायत  को  कि  हम  क  रा  मटीरियल  नहीं  मिलता  वे  बड़े  Feiss  रहते  है  कौर  उन  को

 बड़ो  तकलीफ  हाती  हैं  ।  वे  मुकाबल  नहीं  कर  सकते  है  ।  हमारे  अ्रागरे स ेसे  बहुत  सा  माल  श्रीराधा

 शादी  को  खास  तौर  से  मीटर  पार्ट्स  जाते  वहं  पर  शू

 कच
 बहुत

 बड़ो  लाखों

 जोड़े  खास  तौर से  erat  ate  को  जाते है  के  वास्ते भी  रा  Hele
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 अचल

 रिजल्ट  बड़ा  आवश्यकता हैं हैं
 ।  तरह  से  वेंगल  इंडस् ट्रों  जिस  वा  लिये  फिरोजाबाद  बहुत

 महुए हैं  ।  वहां  पर  बैंगल्स  बनता  कांच  का  सामान  बनता  ज  कि  तान  या  चार  करोड़  रुपये

 का  होता  हैं  शर  raeai  खास  तौर  से  ईस्ट  एशिया  का  जाता  हैं  ।  में  तो  चाहुंगा  कि  इस  अर
 ह

 हमारे  मंत्री  मदद  पूरा  ध्यान  दें  ।  रा  Az fuee  की  हैं  उस  को  पुरा  तभी  हमारी

 दिक्कतें  Sra  हो  है  ।  हमारे  . ast  बड़े  बड़े  कारखाने  जैसे  कि  फर्टिलाइजर  थ  ayer mele

 के  wae  ke  है  ।  भोपाल  में  बड़ा  कारखाना  खुल  रहा  हैं  ।  इसे  तरीय  से  बहुत  कारखाने  अर  भी

 खुल  रहे  है  ।  कुछ  खुल  रहे  है
 त्र  कुछ  खुल  गये  घौर  कुछ  में  काम  शुरू  हो  गया हैं  या  शुरू

 हाने  हैं  ।  इसे  में श्राद्ा  करता  हूं  कि  जाने  वाले  पांच  सालों  में  हमारा  देश  सेल्फ  कप  टिंग  हो

 जायेगा  झ्र ौर  जो  हमारे  ८०  फीसदी  अदम  खेता  में  लगे  हुए  है  उनमें  से  कम  से  कम  १४  या  २०

 फी  अदम  द् डस्ट्राज़  में  लग  जायेंगे  कौर  हमारा  देश  खुशहाल  ह्  सगा  ।  राज  हम  चाहते  है

 कि  भविष्य  में  हमारी  पर  कैपिटा  इनकम  बढ़े  ।  वहू  तभी  बढ़ेगी  जब  हमारी  इंडस्ट्रीज  बढ़ेगी  ।  में

 प्राशि  करता  हूं  कि  हमारे  मंत्री  महोदय  इस  तरफ  पुरा  ध्यान  देंगे  कौर  रा  मैटीरियल्स  सप्लाई |  करने

 का  पुरा  घटने  करेंगे  ।

 जो  डिमान्ड  रखो  गई  में  उन  का  पूरा  समर्थन  करता  हूं  ।

 थी  बड़े  :  माननीय  अध्यक्ष  कामर्स  एंड  वाणि  sy  तथा  प्रयाग

 की  जो  डिभान्ड्स  है  उन  पर  मुझे  थोड़ा  सा  प्रकाश  डालना  लेकिन  में  उन  का  थोड़ा  सा  विरोध

 उस  का  कारण  यह  हैं  कि
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  के  अन्दर  जो  प्लैनिंग  की  गई  हैं  वहू  प्लैनिंग  बहुत

 हैं  परन्तु  जो  उस  का  एक्जीक्यूशन  हैं  वहू  बहुत  खराब  हैं  ।  हार्डी  ने  cu  श्राफ
 ट्यूब  रवि

 में  लिखा  हैं  :

 सोच  समझ  कर  बनाई  गई  योजना  को  यदि  भ्रमणी  प्रकार  से  कार्यान्वित  न॑

 तो  उस  योजना  ज  उद्देश्य  हता  वह  पुरा  नहीं  हो  पाता  ह

 adi  तरहें  से  प्लैनिंग  बेल  जूड  हम  ३४  करोड़  रुपया  खादी  उद्योग  के  लिये  ख़र्चे  करने  जा  रहे

 लेकिन  उस  एक्जीक्यूशन  इल  जज्ड़  हैं  ।  जब  हम  खादी  उद्योग  क  देखते  है  तो  पाते  हैं  कि  हमारे

 प्रदेश  में  ale  सारे  भारत  में  जितना  रुपया  हम  खाद  पर  खर्चे  करते  है  पलट  दर्ब्रस्ल  खाद  उद्योग  में

 जो  बुनकर  है  उन  के  काम  में  नहीं  श्राता  हैं  ।  में  ने  देखा  हैं  कि  सन्‌  १९५३  के  पहले  खादी  उद्योग

 बोर्ड  या  साल  इंडिया  खादी  ऐंड  विलेज  टेस्ट  बोर्ड  तैयार  FAT  ।  उस  के  बाद  सन्‌  QEYE  में

 वह  are  इंडिया  खादों  ऐंड  विलेज  इंडस्ट्रीज  कमिशन  हो  गया  ।  लेकिन  उस  में  परिवहन  केवल

 नाम  का  हुमा  ।  जिस  als  को  में  ने  देखा  हैं  ag  बोर्ड  एक  श्रीनाथ
 लय

 जैसा  हो  गधा  हैं  ।  लेकिन

 प्र नाथा लथ  किस  के  लिये  ?  देश  में  तीन  तरह के  लोग है
 :  काले  भ्र  निकाले  ।  धौले  जो

 लोग  है  उन  के  वास्ते तो  वह  हैं  लेकिन  जो  डिस्प्रन्टल्ड  एलिमेंट्स  कांग्रेस  के  जिन  के  लिये

 कोई  उद्योग  नहीं  जो  सर्वोदय  में  पद  यात्रा  करते  करते  भर  दही  खाते  खाते  थक  गये  उन  के

 लिये  खादी  बोर्ड  तैयार  हो  गया  जो  मध्य  प्रदेश  में  हैं  ।  वहां  उन्हें  पेन्शन  मिलती  हैं  ।  मगर  कायें

 करने  के  वास्ते  रुपया  दिया  जाता  तो  वहां कार्य  तो  कुछ  होता  नही ं।  में
 ने

 देखा  हैं
 कि  खादी

 का  पहला  उद्देश्य  यंह  था  कि  ग्रामों  ग्रामों  में  प्रत्येक  आदमी  को  काम  मिले  ।  प्रत्येक  बुनकर  अपनी

 उदर पूर्ति  करे  ।  काश्तकार  भी  कुछ  समय  श्रनएम्प्लायड  रहता  हैं
 ।  जब  उस  के  पास  ख़ाली  समय

 हो  तो  वह  कुछ  कार्य  करे
 ।  लेकिन

 में  ने  देखा  हैं  कि  बुनकरों  को  कोई  उद्योग  नहीं  मिलता हैं  ।

 बुनकर  झपते
 उद्योग  को  छोड़  कर  शहरों  में  श्री  गये  ।  तेल  का  धन्धा  भी  डूब  गया  ।  तेली  भी  दाहर  में



 CTRL १७  tac  wart  की  मांगें

 झा  गये  ग्रोवर  खादी  उद्यान  बाई  को  मार्फत  तेल  घाना  उद्यम  घान  कुमार  उद्योग

 ौर  उस  में  सब  cite  ज  पहनने  वाले  रख  लिये  गये  ।  जब  एक  तरफ  तेल

 घाना  उद्योग  ATT  ग्रोवर  दूसरा  तरफ  हमारे  यहां  एक्सपेलर  कं  भा  परवानों  मिल  गईं  ।  चार

 चार  Rifia  किट्टी  गां  उन  का  जगह  चार  श्राथल  मिल्स  चलत  चार  चार  घायल  मिल्स

 खुलने  से  घान  saa  का  ज  तेल  Tia  हैं  उसे  काई  खरीदता  नहीं  |  उस  था  लिये  सब्सिडी  रखा  हैं

 १  रु०  १  Mo  लेकिन  उस  का  काई  उपयोग  नहीं  करता  क्यांकि  जा  श्रीफल  मिल  का  तेल  हाता  हूँ

 सस्ता  पड़ता  हैं  ।

 ~
 अब  हुम  देख  ता  हैं  कि  दरअस्ल  कामे  ऐंड  इंडस्ट्री  डिपार्टमेंट  का  पालिसी  क्या  दोनों  चा  पि

 ग्रामों  में  +दि  aia  चलाना  लादीं  वहां  ग्रोवर  विलेज  इंडस्ट्रीज  को  प्रोत्साहन  देना  हैं  तो

 वहां  पर  कारखानों  प्रोत्साहन  नहीं  देवा  चाहिये  ।  लेकिन  वहँ  साशलिस्टिक  पैटर्न  श्राफ  सोसायटी

 की  बात  हमेशा  कहते  है  ।  जिस  तरह  से  गायत्री  मंत्र  का  जप  हाता  हैं  उसे  तरह  से  वे  सब  जगह  से

 सरा लिस् टिक  पैटन  श्राफ  सोसायटी  का  बात  करते  है  ।  लेकिन  हम  देखते  कया  है  कि  कंपिटलिस्टिक

 पटने  श्राफ  मो साथ पटों  बढ़  हैं  wet  पर  हम  सुनते  है  कि  सारा लिस् टिक  पैटन  अब  सोसायटी

 करना  हैं  act  म  देखते  है  कि  कपिटलिस्टिक  पैटन  श्राफ  सासायरटी हैं हैं  ।  जितने  भी  कं पिट लिस्ट

 वह  मंत्रों  क  पास  जाते  हें  शरीर  अपने  कारखाने  के  लिये  परवान  ले  आते  हैं  ।  फौरन  ट्रायल  मिल

 तैयार  Si  जाता  हैं  ।  यदे  राज  देखा  जाय  तो  बुनकर  खाद  धान  कुमार

 हाथ  से  कुट  चावल  का  यह  सब  ख़त्म  कर  दिये  गये  हें  ae  जा  डिस्प्रन्टल्ड  लंग  कांग्रेस  हा

 जाए  तरह  से  लेजी  था  आइडल  है |  उन  को  वहां  पर  पाला  जा  रहा  हैं  ।  उस  का  जो  उपयोग

 हाता  टीपे  वहू  दरबप्रस्ल  इस  प्रकार  हाता  चाहिये  ।  में  एक  छोटा  सा  उदाहरण  देना  चाहता  हूं  ।

 जैसे  हमारी  कोआपरेटिव  सोसायटियां  का  निर्माँण  करने  वाली  सिसाय  मियां  उनका  पैसा

 दे  कर  उन  से  बुलाकर  का  काम  लेना  चाहिये  ।  लेकिन  देखता  हूं  कि  वहां  पर  भी  बड़ो

 होता  हैं  ।  वहां  उन  क  हिसाब  में  घाटाला हैं हैं  ।  बराबर  आडिट  उन  का  होता  नहीं  हैं  ।  इस  के  बाद

 में  ने  देखा  कि  वे  दूसरे  लागों  क  मजदूर  रखते  है  ।  बुनकरों  को  रख  कर  दूसरे  मजदूरों  से

 काम  करा  कर  खदी  उधार  कराई  जाता  हैं  ।  खादों  श्री  गई  तो  काई  खादी  का  स्टाक  लेता  नहीं  हे  ।

 वहं  पड़ा  का  पड़ा  रह  जाता हैं
 ।  तब  उस  स्टाक  क  क्या  करना  चाहियें  ?  बड़ा  विचार  gar

 तब  हमारे  शासन  ने  ठहराया  कि  बेचारे  गरीब  जाया  क्लास  के  कर्मचारी  है  उन  की  वर्दियां  खादी

 को  कर  जायें  ।  हमारे  मौत  क  शासन  ने  दत  लख  वाद्यों  के  लिये  खीदी  aa  कमिशन  से

 खरीद  लिवा  ।  अरब  बेचारे  चपरासियों  कपड़ा  मिलता  था  मिलों  से  उस  जगह

 पर  उन  का  खाद  उद्योग  क  नदियां  का  पहुंचना  पड़ा  ।  और  वह  खादी  भी  ऐस  कि  तीन  तीन

 चार  चार  मम्मी  में  फट  जाता  हैं  श्रौर बेरे  चपरासी  कांग्रेस  के  नाम  से  चिल्ला  रहे  है  saw

 वर्दियां  के  लिये  जा  हमारे  इन्दौर  काटन  टेक्सटाइल  मिल  से  कपड़ा  खरादा  जाता  था  वहू  बन्द  हो

 गा  |  मिल्स  का  इतना  नुक्सान  हुमा  इधर  खदी  के  लिये  सब्सिडी  देते  थे  ।  खादी  को  नदियां

 ते +1र  पुस्तिकाओं  tare  ह  चपरासी  मजाक  उड़ाने  जिस  को  सुन  कर  मुझे  दुःख

 हता  हैं  ।  वहू  कहने  लगे  कि  खादों  को  टोप  पहनने  का  मिल  गई  लाइसेंस  मिल

 गा  हैं  भ्रष्टाचार  करने  का  ।  ढाई  भराने
 को

 टोपो
 का  ढक्कन

 सिर  पर  थ्री  गया  ।  इस  तरह  की

 बातें  से  शासन  के  बारे  में  जनता  में  काफी  ग्रसन्ताष  पैदा  gi  शौर  वह  भी  खादी  उद्योग  की

 बजह से  |

 भ्रमर  इस  काम  को  ठोक
 से  चलाना  हैं  तो  हमारे  कामा  ऐंड  इंडस्ट्रीज़  डिपार्टमेंट  को  इस  पर  विचार

 होगा
 कि

 इस  में  किस  तरह  से  सुधार  किया  जा  सकता  हैं
 ।

 इस  में  डिफंक्ट हो  उन
 =

 को  द्र
 करना  wifed  |  इस  के  बारे  में

 में
 पब्लिक  भ्रकाउंट्स  कमेटी  को  राय  बतलाना  हता  हूं  कि



 श्रनदानों झ  at  मांगें  ७  १९६२

 बड़े
 |

 थे  ag
 किस

 प्रकार  खर्चें  किये  गये
 ।  इस  के  बारे  में  पब्लिक  अकाउंट्स  कमेटी  की  राय  है  कि  जो  भी

 स्टिक्स  थे  उन  के  सम्बन्ध  में  काफी  हुश्न  है  खादों  ate  ग्रामोद्योग  है  ।  मेरा  विनत  है  कि

 अगर  खादी  ग्रामोद्योग  का  ग्राम  का  इकाई  का  निर्माण  करना  हैं  ग्रोवर  महात्मा  ने  जी

 उद्देश्य  रखा  था  ग्रामों  का  स्वावलम्बी  बनाने  अगर  दर ग्रस्ल  इस  डिपार्टमेंट  का  उसे  स्वावलम्बी

 बनाना  हूँ  तो  इस  पर  ठोक  से  विचार  करना  चाहिये  ।  यदि  वहू  स्वावलम्बी  नहीं  बनता  त  इस  में

 क्या  खराब  हूँ  इसका  अ्रापकों  विचार  करना  लेकिन  इसका  काई  विचार  नहीं  करता  |

 हमने  देखा  है  कि  प्रत्येक  कारखाने  में  जहां  जहां  सबसिडी  ate  ग्रांट  दी  जाती  उसका

 हिसाब  नहीं  लिया  जाता  कौर  उसमें  घो  टाला  होता  इसलिये  मेरा  सुझाव है  किप्रत्येक

 प्रत्येक  चमार  कौर  प्रत्येक  तेली  को  सबसिडी  देकर  उनके  काम  को  प्रोत्साहन  दिया  जाय  भ्र ौर  ग्राम

 को  इकाई  मान  कर  इस  काम  को  चलाया  जाय  ।  ऐसा  होगा  तभी  ग्राम  स्वावलम्बी  सकेगा  ।

 जो  श्रीनारायण दास  )
 :

 एँसी  ही  योजना शुरू  हुई  है  ।

 श्री  बड़  :  योजना  है  लेकिन  हम  तैयार  करने  लगे  थे  गणपति  को  आर  बना  दिया  बन्दर  |  एसो

 स्थिति है  ।  श्र  का  कहना  ठीक है  कि  यो  जना  है  लेकिन  उसके  अनसार  काम  नहीं  हो  रहा

 योजना  का  एक्जीक्यूशन  ठीक  से  नहीं  होता  |

 अब  मेँ  काटन  श्र  टेक्सटाइल  की  तरफ  जाता हुं  ।  मेरा  एरिया  काटन  कौर  ग्राउंड

 प्रो ड्यू सिंग  एरिया  है  ।  खानदेश  में  भी  यही  स्थिति  है  ।  लेकिन  हमारे  काम  में  गवर्नमेंट  बड़ा

 हस्तक्षेप  होता  है  ।  शासन  का  हस्तक्षेप  बहुत  ज्यादा  है  कौर  हर  तरफ  कंट्रोल  लगा  हुमा  है  जिससे  काम

 करने  में  कठिनाई  होती  है  ।

 पहले  जब  किसान  काटन  बोने  जाता  तो  उसके  लिये  एक  झा डेर  है  काटन  कंट्रोल  आडर

 कि  द्रमुक  स्थान  २:  ग्रमुक  प्रकार  का  बीज  बोया  जाय  रोक  नगर  ऐसा  नहीं  किया  जायेगा  १०००

 रुपया  फाइन  या  ६  होने  को  सजा  हो  जायेगी  ।  किसान  जाता  है  कि  हमको  तो  बोना  है  पर

 हमको  सीड  सरकार  से  लेना  होगा  अ्रौर  उस  के  अ्राडर  के  अनुसार  बोना  होगा  ।  तो  सबसे  पहले  तो

 wg  बड़ी  जबरदस्ती है  ।  इसके  बाद  जब  काटन  तैयार  करके  जिमिंग  फैक्टरी  में  डाला  जाता

 तो  वहां  उसकी  सीलिंग  ae  फ्लोर  प्राइस  मुक़र्रर  की  जाती  Yoo  रुपया  लोअर  तर  ६००

 रुपया  सीलिंग  प्राइस  फिक्स  की  जाती  है  ।  ४००  प्राइस  उस  तक  रहती  है  जब  तक  कि

 कार  अपनो  पैदावार  को  मार्केट  में  नहीं  लाता  |  उसके  बाद  जब  कैपीटलिस्ट  उसको  खरीद  लते

 हैं  तो  उसकी  कोमल  ६००  हो  जाती है
 |

 अगर  छोटे-छोटे  साहूकारों  ने  काटन  को  खरीद  लिया
 तो  फिर  सरकार  का  हस्तक्षेप  होता  है  ।  इस

 काम  के  लिये  सरकार  ने  रिक्विजीशन  श्राफ  काटन  बेल्स  एक्ट  तैयार  कर  लिया  है  ।  उसका  रथ  यह

 है  कि  इतने  बेल  श्रमिक  मिल  को  देने  होंगे  श्र  इतने  बेल  दूसरे  मिल  को  देने  इस  प्रकार

 के  कंट्रोल  से  लोग  तंग  भरा  गये  हैं  ।  मैं  हू ंकि  जितना  जितना  ज्यादा  कानून  बनाया  जाता  है

 कौर  रखे  जाते  हैं  उतना  ही  भ्रष्टाचार  रोक  रेडटेपिज्म  बड़ता  है  ।

 रिक्विजीदन  होने  के  बाद  काटन  art  तैयार  होता  है
 ।  उस  पर  कंट्रोल  जो  बुनकरों

 को  यान  दिया  जाता  है  उस  पर  कंट्रोल  है  शौर  उसकी  प्राइस  बंधी  हुई  है  जो  काटन मिल  में  जाता है

 ग्रोवर  उससे  जो  कपड़ा बनता  है  उस  पर  एक्साइज  डीटोल  लगी  हुई  उसका  प्राइस  कंट्रोल

 तो  इस  तरह  से  काटन  बोने  से  लेकर
 करो

 कपड़ा  बनाने  तक  उस  पर  तरह  तरह  का  कंट्रोल  रहता
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 है  इस  काम  के  लिये  तरह  तरह  की  कमेटियां  कौर  दूस री  संस्थायें हैं
 जैसे  इंडस्ट्रीज़

 एंड
 रेग्यूलेशन  ऐक्ट  )  ,  इंडियन  काटन  मिल्स  टैरिफ  कमी  शन  काटन  टेक्सटाइल फंड  कमेंटी

 &&  १,  फैक्टरी  इंस्पैक्शन  स्की म  कौर  बहुत सी  हैं  ।  इस  के  श्रलावा  स्टेट  का  काटन  टेक्सटाइल

 डेर  हेरफेर  उसके  भ्रन्तर्गत  स्टेट  हस्तक्षेप  करती  है  ।  इन  सब  बातों  से  लोग  काफी तंग  श्री  गये  हैं

 झ्र  see  ने  काटन  एरिया  के  इन्दर  मूंगफली  बोना  शुरू  कर.दिया  ale  बहुत  से  एरिया में

 हमारे  यहां  और  खानदेश  में  जहां  पहले  काटन  होता  था  रन  ग्राउंड  नट  होता  है  ।  अगर  सरकर  तीन

 चार  राल  पहले  के  फिगर  दे  खे  प्रौढ़  उनकी  श्राजकल  के  फिगर्स  से  तुलना  करे  तो  उसको  मालूम  होगा

 कि
 काटन  का  एशिया  कितना  कम  हो  गया  है  |  इसका  कारण  यह  है  कि  काटन  टेक्सटाइल

 इंडस्ट्री  को  पूरी  तरह  सेंट्रलाइज  करके  रखा  है  प्रौर  काटन  बोने  से  लेकर  प्राचीन  तक  इस  काम

 मे झापका बड़ा हस्तक्षेप बड़ा  हस्तक्षेप  होता  इसी  से  राज  देश  में  काटन  की  कमी  पड़  रही  है  ।

 जब  लोगों  ने  काटन  की  जगह  ग्राउंड नट  पैदा  करना  प्रारम्भ  कर  fear  तो  काटन  जिमिंग

 की
 जगह  ग्राउंड  नट  फाइल  मिल्स  शुरू  हो  गयीं

 ।
 उन  पर  सरकार  ने  एक्साइज  ड्यूटी

 लगा  दी  प्रौढ़  जो  चार  चार  पांच  पांच  एक्सपेलर  वाले  कारखाने  थे
 उन

 पर  भी  एक्साइज ड्यूटी
 लगा  जिसका  नतीजा  ae  शुभ्रा  कि  बड़े  कं पिट लिस्टों  ने  बड़े  बड़े  कारखानों  खोल  दिये  कौर

 छोटे  लोग  मारे  गये  ।
 ~

 अब  मैं  हैंडलूम  इंडस्ट्री  की  तरफ  जाना  चाहता हूं  ।  हैंडलूम के  बारे  A  सरकार की  ag  नीति

 हुई  कि  इसको  पावर  से  चलाया  जाये  ।  इस  पर  जितनी  कपड़ा  मिले ंहैं  उन्होने  शिकायत  की  कि

 अगर  हूँडलूम्स  को  पावर  से  चलाया  जायेगा  तो  हमारे  काम  को  पहुंचेगा  ।  इस  उन्होंने

 जितने  पावर लूम  थे  पहले  उनको  सील  करने  की  कोशिश  की  लेकिन तब  देखा  कि  ऐसा  करने से  कांग्रेस

 को  वोट  नहीं  मिलेंगे ।  तब  कहा  गया  कि  पावर  लम्स  को  करवा  लिया  जाये  पौर  Yoo

 रुपया  रजिस्ट्रेशन  फीस  रखी  ।  कौर  इस  प्रकार  ३०  हुजूर  पावर  jee  को  रजिस्टर  +र  दिया  |

 अपके  फिगर  हैं  कि  देश  में  ६४  हजार  पावर  लूम  हैं  लेकिन  प्राप्त  केवल  तीस  हजार  को  ही  रजिस्टर

 किया  कौर  बाकी  के  लिये  कह  दिया
 कि

 फिगर  बराबर  नहीं  थे
 ।

 ये  फिगर  कामर्स  शर  इंडस्ट्रीज़

 डिपार्टमेंट  के  फिगर  हैं  झ्र  मेरी  दृष्टि  में  ये  स्टेटिस्टिक्स  सही  होने  चाहियें  ।  लेकिन  इस  अन्तर

 को  देखने  से  मुझे  ऐसा  लगता  है
 कि

 किसी  ने  ठीक  हो  कहा  है  कि  :  एक  महिला  की

 पोशाक  के  समान  होती  है  जो  प्रदर्शन  कम  करती  है  किन्तु  छिपाती  अधिक  हैਂ  ।  तो  इस  प्रकार  की  चीज़

 हमारे  सामने  जाती  है  कि  झपके  फिगर हैं  ६४  हजार  के  कौर  आप  केवल  ३०  हजार  पावर  लुम्ब  पर

 टैक्स  लगाते  तो  म ेरे  कहने  का  तात्या यह  है  कि  टेक्सटाइल  इंडस्ट्री में  इतना  हस्तक्षेप  सरकार की

 झर  से  किया  जाता  है  कि  लोग  त्रस्त  ही  गये  इस  लिये  मेरा  सुझाव  है  कि  इतना  ज्यादा

 कंट्रोल  हुसना  है  उसको
 कम

 किया  जाये
 ।

 इस  टैक्स  के  कारण  हैंडलूम  बन्द  हो  गये  हैं प्र ौर  लोग

 सोचते  हैं  कि  इस  काम  को  छोड़  दें
 ।

 इस
 लिये  सरकार

 को  यह  कंट्रोल कम  करना  चाहिये  ।

 अभी  हमारे  देश  में  दस  लाख  काटन  बेल्स  की  कभी  सरकार  ने  १८०  हजार  बेल  लांग

 ca fret  काटन  भ्रमरी का  से  मंगाई  लेकिन यह  केवल
 फाइन  कपड़ा  बनाने  के  लिये  हमारी

 ज  मिलें  तो  कोस  कपड़ा  बनाती  हैं  लेकिन  यह  काटन  टाटा  बिड़ला  के  लिये  मंगायी  गयी  हैं

 की  मिलें  फाइन  कपड़ा  बनाती  हैं
 ।

 राज  हमारी  सरकार  बिड़ला  कौर  वाला  के  चक्कर  में

 है  ।  इस  लिये  जब  तक  हम  इन  तीनों  टाटा  को  टाटा  नहीं  कहेंगे  तब  तक  देश  की  जो  के पीट  मिस्टिक
 सोसायटी है  ag  सोशलिस्ट  पैटन  की  तक  नहीं  जायेगी  ।  यही  जनता  का  ard

 दान  है  जो  कि  में
 आपके  सामने  रख  रहा  हुं  ।
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 इस  ह  बाद  दूसरा  धन्धा  बरतन  बनाने  का  है  लेकिन  इस  धन्धे  के  वास्ते  जो  a  मैटीरियल

 चाहिये  उस  पर  भी  कंट्रोल  है  ae  मजदूरों  को  पीतल  का  पत्रा  नहीं  मिलता  |  इस  कारणਂ  वहू  घर

 बैठे  हुये  हैं  ।  तो  ara  इस  प्रकार  की  परिस्थिति  उत्पन्न  हो  गयी  है  न्य अपन  इंडस्ट्रीज़  को  सेंट्रल

 कर  रखा  इनको  डिस्सेंट्रलाइज़  करके  गांव  गांव  में  फलाया  जाय  तभी  गांव  स्वावलम्बी  बनेंगे  |

 श्र  यदि  ऐ  सा  नहीं  किया  गया  तो  जो  ३४  करोड़  रुपया  आपने  तीसरी  यो  जना  मे  खादी  के  लिये

 है  वह  व्यथ  ही  जायगा  ।  मे  री  बिनती  है  कि  खादी  को  जो  सबसिडी  दी  जा  रही  है  उसको  बन्द  करके

 देखना  चाहिये  कि  इसमें  कितना  लास  है  ।  अप  कब  तक  इस  प्रकार  जनता की  गाढ़ी  कमाई  के  पैसे

 को  खादी  पर  खर्च  करते  रहेंगे  |  अनाज  ख़ादी  महात्मा  गांधी  का  न।म  चलाने  कालिया  चलाई  रही

 क्योंकि  यह  बासन  गांधी  जी  के  नाम  पर  चलता है  इस  लिपे  खादी  उद्योग  को  चलाया  जा  रदा

 है  ।  होना  तो  यह  चाहिये  था  कि  प्रत्येक  कांग्रेस  सदस्य  ग्रोवर  प्रत्येक  भारतवासी  एक  घंटे  घर  में

 चरखा  चला  कर  सुत  निकाले  |  लेकिन  वह  नहीं  होता  ।  ग्राम  तो  एक  गांधी  रिलीजन  हो  गया  है

 भ्र  जैसे  हम  साल  में  एक  बार  श्रावण  के  मह्दी ने  में  श्रावणी  करते  हैं  प्रौढ़--सब  जनेऊ

 पहन  लेते  हैं  कौर  गो मूत्र  पी  लेते  उसी  प्रकार  २६  जनवरी  को  कौर  १४  शभ्रगस्तको  राजघाट  पर

 जाकर  लोग--ब्लैक  मारकेट  पापक्षयाना्थ  खादी  मू---कह  कर  खादी  पहनते  हैं  ।

 महोदय  :  व्या  यह  भी  कमसे  सनौर  इंडस्ट्री  डिपार्टमेंट  की  जिम्मेदारी  है  कि  कौन  खादी

 पहनता  है  कौर  कौन  नहीं  पहनता  |

 sit  बड़े  :  मेरा  कहना  इतना  ही  है  किः  सुत  निक।ल  उसका  HIST  बनाकर  ्र  गांव  को

 इकाई  मान  कर  इस  काम  को  चलाना  चाहिये  |

 इस  वास्ते  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  जो  खादीਂ  उद्योग  ae  इज  ए  सब्सिडाइज्ड  इंडस्ट्री  ।

 इसकी  बैलेंस  शीट  देखने  से  पता  चलता  है  कि  जनता  की  गाढ़ी  कमाई  का  कितना  पैसा  इसे  लूली

 लंगड़ो  इंडस्ट्री  में  लग  कर  खत्म  होता  है  त्रौरः  बर्बाद  होता है  |  श्राईदर  इंडस्ट्रिलाइज  दी  कंट्री  प्रौढ़

 पूरे  देश  का  यन् नोक रण  कर  डालिये  ।  लेकिन  अगर  यंत्रीकरण  नहीं  करना  है  प्रौढ़  महात्मा  जो  का

 नाम  चलाना  है  तो  कम  से  कम  इतना  तो  को  जिये  कि  विलेज  इंडस्ट्रीज़  को  पनपाये  अ्रौरਂ  उतकों

 प्रोत्साहन  दें  ।  छोटे  छोटे  ग्रामोफोन  ake  कुटीर  उद्योग  चलाइये  कौर  उनको  बढ़ावा  दीजिये  |  बस

 इतना  ही  मुझे  कहना  है  ।

 teit  aerate  )
 :  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के  बाद  पिछे  पन्द्रह  वर्ष  में  हमने  उद्योग  के  क्षेत्र

 में  काफी  प्रगति  की  है  ।  खादी  उद्योग  ने  श्राइचयंजनक  प्रगति  की  है  |  फिर  यह  उद्योग  लाखों  व्यक्तियों

 को  रोजगार  थी  देता  है  ।  प्राक्कलन  समिति  ने  खादी  बो  भ्र ौर  खादी  कार्यकर्ता ग्र ों  की  जो  आलोचना

 की  उसे  भी  ध्यान  से  पढ़ा  है  ।  मुझे  श्रद्धा  है  कि  खादी  कार्यकर्त्ता  स्वयं  इससे  लाभ  उठायेंगे  ।

 मेरे  पूर्व  गामी  माननीय  सदस्य  ने  खादी  उद्योग  की  आलोचना  की  है  क्या  उन्हें  यह  ज्ञात  है  कि  इस

 संस्था  में  देश  की  बड़ी  बड़ी  विभूतियां  हैं  ।  उन्होंने  खादी  का्यकर्ता्रों  का  उत्तर  पढ़ने  का  कष्ट  नहीं

 किया है  ।

 भारत  जैसे  देश  में  हमारी  रुचि  व्यक्तियों  को  खपाने  वाले  उद्योग  में  होनी  चाहिये  ।  वैसे  में  मूल

 भारी  उद्योगों  के  खिलाफ  नहीं  हुं  ।  आधुनिक  युग  में  उनका  होना  श्रावस्ती है
 ।  परन्तु  इसके  साथ

 यदि  छोटे  पैमाने  के  उद्योग  न  रखे  जायें  तो  हम  भारत  की  भारी  जन  संख्या  की  बेरोजगारी  की

 संस्था
 हल

 नहीं  कर  सकते
 ।

 मूल  wast  में
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 मेरे  माननीय  मित्र  ने  कहा  था  कि  अनेक  बंधन  हैं  ।  हमारा  राज्य  कल्याणकारी  राज्य  हमारी

 wet
 व्यवस्था  आयोजित  है  |  यदि  हम  कुछ  प्राप्त  करना  तो  प्राप्ति  बिना

 नियंत्रण
 के  नहीं  हो

 सकती
 ।  पूर्वी  खानदेश  में  कपास  उगाने पर  सरकारी  नियंत्रण  होने  व्यक्तियों  को  लाभ  gary

 और
 उनकी  श्रमिक  स्थिति  पहिले  से  श्रच्छी  हो  गई  जहां  तक

 मेरे
 राज्य  का  प्रदान

 वह
 एक

 पिछड़ा  ्र  राज्य  है  ।  बम्बई  नगर  को  कहीं  कोई  ऐसा  उद्योग  नहीं  है  जिसका  नाम

 जा  सके  |  मेरे  राज्य  में  जनता  की  धारणा  यह  है  कि  यहां  के  उद्योग  विभाग  को  उस
 राज्य

 से

 कोई  सहानुभूति  नहीं  है  ।  कुछ  लोग  सहायता  के  लिय  यहां  जाये  लेकिन
 वे

 निराश  ही  लौट  गये  ।

 मेरे  जिले  में  एफ  भी  यौगिक  बस्ती  नहीं  है  ।  मे  गांव  में  लगभग  ५०,०००  विद्युत्‌  चालित

 करवे  होंगे  भली  प्रकार  चल  रहे  हैं  ae  उनके  चलाने  वाले  श्रधिक्रतर  मुसलमान  हैं  ।  उन्हें  अपने

 करघों  के  लिये  सुत  मिलने  में  परेशानी  होती  है  ।  यदि  भारत  सरकार  वहां  एक  कताई  कारखाना

 खोलने  में  करघा  मालिकों  की  सहायता  तो  उससे  उद्योग  के  विकास  को  बड़ी  सहायता  मिलेगी  ।

 छोटे  उद्योगों  से  बड़ी  आशा  है  ।  भ्न्ब  समय  बदल  गया  हैं  श्रावुनिक  युग  कां  भी  ध्यान  रखना

 चाहिये ।  हथ  करघा
 Vee

 का  अर्थ  यह  नहीं  है  कि  प्रत्येक  वस्तु  हाथ  से  बनाई  जाये
 ।

 हमें  उत्तम
 औजारों  का  प्रयोग  अवश्य  करना  चाहिये  |  हमारा  उत्पादन  अधिक  श्र  सरल  होना  चाहिये  शोर  यह

 प्रा धुनिक  यन्त्रों  का  प्रयोग  करने  से  ही  हो  सकती  हैं  ।  खादी a  ग्राम  उद्योगों  में  रुचि  रखने

 वालों  को  इसमें  कोई  आपत्ति  नहीं  होनी  चाहिये  ।  मेरे  जिले  में  धान  का  उत्पादन बढ़  रहा

 है  ।  कृषक  उनका  सरल  परिष्करण  चाहते  हाथ  से  धान  कूटने  का  केन्द्र  खोलने  के  बहाने  से  उन्हें

 चावल  निकालने  की  मिल  नहीं  बनाने  दिया  जाता  ।  कृषकों  को  इस  काय  के  लिये  नगर  में  किसी  बड़ी

 मिल  में  जाना  पड़ता  है  ate  मिल  में  इन्तजार  करने  शादी  की  परेशानी  उठानी  पड़ती  है  ।  छोटे  पैमाने

 के  उद्योगों  के  बारे  में  हरनेक  wear  बातें  कही  जा  सकती  हैं  ।  ये  उद्य  ग  गावों  में  फले  ह  ने  इनकी

 व्यवस्था  प्राथमिक  होतो  चाहिये  कौर
 यथासंभव  विद्युत  को  प्रयोग  किया  जाना  चाहिये  ।

 श्ौयोगोकरण  के  बारे  हमारा  समूचा  ध्यान  सरकारी  क्षेत्र  पर  होना  चाहिये  क्योंकि  ऐसा

 करके  ही  हम  अपना  वांछित  लक्ष्य  प्राप्त  कर  सकते  हैं  ।

 श्री  फिरो डि या  :  में  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  की  मांगों  का

 समर्थन  करता हं  ।  पिछने  कुछ  महीनों  से  एक  बात  सुनाई  पड़ती है  कि  वाणिज्य  मंत्रालय  ने

 सरकारो  क्षेत्र  के  उद्योगों  को  fratrea  लक्ष्य
 से

 कम  से  कम  ३०  प्रतिशत  भ्रमित  लाइसेंस  दिये  हैं  ।  यदि

 यह  बात  ठोक है  तो  में  मंत्रालय  बधाई देता  हूं  तथा  अनप  मंत्रालयों को  निर्धारित  लक्ष्य  प्राप्त  करने

 के  लिये  इस  उदाहरण  का  रगुबीर
 करना

 चाहिये  ।

 इस  रिपोर्ट  में
 सरकारी  इंजोयनिथरी  उपक्रमों  सम्बन्धी  जानकारी  नहीं  दी  सरकार

 का  कहता  है  फि  यदि  कोई  इंजीनियर  wag  स्थापित  करना  चाहता  है  तो  सरकार  €०  प्रतिघात  पूंजी
 देगी  ।  फालतू  सरकार  ने  ये  आंकड़े  नहीं  दिये  हैं  कि  ऐसे  व्यक्तियों  को  कितने  लाइसेंस  दिये  गये हैं  ग्रोवर

 कितनों  को  ऋतुमति  नहीं  दी  गई  ।  इस  वारे  में  में  मंत्रा
 नथ

 से  अग्र हू  करता हूं  कि  सी  देश  से  आयात  करने

 का  लाइसेंस
 दिया  जाता  जिस  देश  से  सम्बन्धित  इंजीनियर  मशीन  बात  करना  चाहता

 है  ।

 निर्यात  के  बारे  में  सरकार  को  अधिक  ध्यान
 दे

 ना  चाहिये  ।  अधिक  निर्यात  किये  बिना

 उद्योगीकरण  का  लक्ष्य  प्राप्त  नहीं  किया जा  सकता  ।  हमने  इस  वर्ष  ७२०  करोड़  रुपये  के  माल  का  निर्यात

 faa  aia  में
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 करने
 का  निश्चय किया  है  ।  परन्तु  मेरा  विचार है  हमें  यह  मात्रा  बढ़ाकर  soo  ८४५०  करोड़

 रुपये  करनी  होंगी  प्रौढ़  ऐसा  करने  के  लिये  हमें  मार्गो पाय  ढूंढ़ने  होंगे  ।  हो  सकता है  में  कुछ

 शानी  हो  परन्तु  हमें  ए  सा  करना  ही  इससे  हमें  महत्वपूर्ण  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त
 यदि

 ग्रा वश्य कता  हो  सरकार  उद्योगों  को  श्रघधिकतर  निर्यात  करने  के  लिये  कह  सकती  sar  यहाँ  तक

 कि
 उन्हें  बाध्य  कर  सकती  है  ।  हम  विदेशी  मुद्रा  के  मामले  में  भी

 मितव्ययता
 से  काम  ले  सकते है

 ।

 रोजगार  देने  अर  ग्रामीण  जनता  की  समृद्धता  बढ़ाने  लिय  तौर  सामाजिक  दृष्टि  से  पिछड़ें

 वग  का  जीवन-स्तर उंचा  करने  के  लिये  ग्रामीण  उद्योग  बनाने  होंगे  ।  विद्युत ate  जल  की  कठिनाई

 के  कारण  व्यक्ति  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  उद्योग  स्थापित  करना  नहीं  चाहते  ।  रिपोर्ट  में  दर्शाया गया  था

 कि  महाराष्ट्र को  WYX,ooo  तकुवे  दिये  गये  हैं
 ।

 वे  यूनिटों को  विस्तार  के  लिये  दिय  गये  हैं
 ।  परन्तु

 पुन रुप योजित  क्षमता  १,१४,०००  तकुवों की  है  श्र  ये  नहीं  दिये  गय  हैं  ।  में  सरकार  से  आग्रह करता

 हूं  ये  तकुए  सहकारी  मिलों को  दे  दिय  जायें जो  कि  गावों या  श्र्धनागरिक  क्षेत्रों में  स्थापित  किये

 सकते हैं  ।

 भाग्य  पीठासीन

 में  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  बारे  में  यह  कहना  चाहता हुं  कि  यदि  उनमें  ४००  या  Yoo

 रु०  से  अधिक  पाने  वाले  सरकारी  मंत्रियों  इरादी  के  संबंधियों  कों  रखा

 जाग  हो  तो  सरकार  की  अनुमति  ली  जानी  चाहिये  ताकि  पक्षपात  का  आरोप  न  लगाया जा  सके

 एसे  मामलों  में  एक  विशेष  संकल्प  स्वीकार  किया  जा  सकता  है  या  उसका  ब्योरा  प्रकाशित  किया

 सकता  है  ।

 रिपोर्ट  में  कहा  गया  है  कि  हम  alert  निर्यात करने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।  यदि  हम  इससे

 पावर  जैसी  अन्य  वस्तुयें  बताने  का  प्रयास  तो  हम  उन्हें  श्रासानी  से  निर्यात  कर

 ५१ ५  या  बिन  ही  देश  में  उन्हें  प्रयोग  कर  सकेंगे  ।  इसके  चीनी  मिलों  में  खोई  की  बड़ी

 मात्रा  बेकार  जाती  है  ।  मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  देश  के  विभिन्न  भागों  में  छोटे  छोटे  कागज़  के

 कारखाने  खोले  ताकि  खोई  का  प्रयोग  किया  जा  सके  ।  ये  कारखाने  गैर-सरकारी  या  सहकारी  क्षेत्र

 में  खोले  जा  सकते  हैं  ।

 कभी  कभी  लोग  कहेंगे  हैं  कि
 कच्चे  माल  की  स्थिति  बड़ी  सुगम  है  मेरा  विचार  है  कि  इस  मामले

 में  हमें  छोटे  पैनाने  के  उद्योगों  को  प्राथमिक्ता  देनी  चाहिये  ।  उनके  लिये  कुछ  कोटा  निश्चित  करना

 चाहिये  ।
 दि

 ऐसा
 किया  जाये  तो

 में  समझता हुं  कि  छोटे  उद्योग  प्रगति  कर  सकते  हैं  ।

 गत  विभाजन  के  परिणाम  के  बारे  में  घोषणा

 मुझे  सभा  को  सूचित  करना है  कि  दिनांक  ६  १९६२  को  गृह-मंत्रालय

 की  मांग  संख्या  ४८  के  कठौती  प्रस्ताव  संख्या  ३२४  पर  हुये  मत  विभाजन  के  परिणाम  में  गलती  थी  ।

 इससे  निश्चय  में  कोई  were  नहीं  प्राता  |  फिर  भी  सही  स्थिति  रिकार्ड  में  होनी  सही  मत

 स्थिति  इस  प्रकार  विपक्ष  में
 :

 १२१ਂ  है  जब  कि  ६  जून  १९६२  को  उनकी  संख्या  में  :

 १२०ਂ  बताई  गई  थी
 एएस

 मल  अग्र  जे
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 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  को  मांगों  के  सम्बन्ध में  निम्नलिखित  कटौती  प्रस्ताव  प्रस्तुत

 किये  गये

 a

 कटौती  प्रस्तावक का  नाम  कटौती का  भ्राता  कटौती की

 सख्या  प्रस्ताव  राशि

 सख्या

 a  cote

 ८२  श्री  बासुदेवन  नायर  क
 विदेशी

 गैर-सरकारी  पंजी  को  घटाकर १

 रियायत |  रुपया  कर

 दी  जाय े।

 परे  श्री  वासुदेवन  नायर  औद्योगिक  नीति  संकल्प  लागू  घटाकर  १

 करने में  सफलता  रुपया  कर

 दी  जाय  ।

 |
 श्री  वासुदेवन  नायर  नारियल  जटा  उद्योग  का  घटाकर  र

 करण  |  रुपया  कर

 दी  जाये  ।

 दश  क्षेत्र में  राज्य  सरकारों को  घटाकर  १ श्री  वासुदेवन  नायर
 उद्योग  खोलने  की  अनुमति  न  रुपया  कर

 देने की  नीति  दी  जाय े।

 श्री  शिवमूर्ति  स्वामी  कृषि  वस्तु  के  निर्वात  तथा  १००  रुपये

 आयात की  नीति

 श्री  शिवमूर्ति  स्वामी  छोटे  व  बड़े  उद्योगों  के  प्रति  १००  रुपये

 व्यापार निगम  की  नीति  ।

 श्री  शिवमूर्ति  स्वामी  लौह  वयस्क  att  मैंगनीज़ का  १००  रुपये

 कम  करने  की

 अ्रावर्यकता |

 श्र  शिवमूर्ति  रुमी  हुई
 &  लिये  छतों  मथन  १००  साये

 सम्बन्धी  श्र  रथवीति  को

 रिक्तता  ।

 २  श्री  शिवपुरी  स्कीमों  कप  aecay  १  ail  न  cat  पन्त  ig.  200  रुपये

 ur  ie  स्थिति  |

 ही  शिवमूर्ति  स्वामी  मद्र  राज्य  ५  were  शौर  १००  रुपये

 बेरा  कुंद्रा  TRL

 क्ष  ने  पड़ा  उद्योग  स्वात

 करते  के 'प्रानसनकता  ।

 2tr2  (Ai) Lb  Day
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 कटौती  प्रस्तावक का  नाम  कटौती का  अधार  कटौती  की

 संख्  प्रस्ताव  राशि

 संख्या

 a  a  re  eg  ee  न

 र  २४  श्री  शिवमूर्ति  स्वामी  ट स्यारा  उद्योग  में  संकट  |  १००  रुपये

 रद  श्री  शिवमूर्ति  स्वामी  हथकरघा  उद्योगों  के  लिये  बाजार  १००  रुपयें

 करे  की

 कता
 ।

 २७  श्री  शिवमूर्ति  स्वामी  हथकरघा  उद्योग  को  सस्ते  दा ों  १००  रुपये

 पर  अच्छा  सूत  उपलब्ध  करने

 को  कता  |

 २८  श्री  शिवमूर्ति  स्वामी  लाइसेंस  देने  के  लिये  उनमुक्त  १००  रुपये

 नीति  की  आवश्यकता  |

 है  श्री  प०७  केरल  राज्य  में  कुटोर  उद्योगों  को  १००  रुपये

 खादी  तथा  ग्रामोद्योग  ais

 के  ज भ्रन्तगत  में

 असफलता  |

 प
 ६५  श्री  To  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  बोर्डों  के  १००  रुपये

 श्रन्तगंत  निधियों  का  प्रयोग

 न  किया  जाना  ॥

 ६६  श्री To  कुन्दन  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  खादी  तथा  १००  रुपये

 ग्रामोद्योग  a  विकास  प्रोग्राम

 लगू  करने  में  सफलता  |

 AC)  श्री  दू ०  कुन्दन .
 दक्षिण  में  हथकरघा  उद्यम  के  १००  रुपये

 विकास  को  MARLHAT  |

 afar  मंगलम  में  संपत्र
 श्री

 म  क०  कुमारन  १००  रुपये

 लगाने  फे  काम  की  गति  तबर

 करने की  श्रावइ्यकता |

 द्  श्री  मे०  क०  कुमारन  काजू  के  रायात की  व्यवस्था  करने  १००  रुपये

 को  श्रावस्यकता  |

 \9°o  श्री  मेਂ  कण  कुमारन  हथकरघा  उद्यम  में  टेक्निकल  १००  रुपये

 सुधार  करने

 कता  ।

 १००  रुपये ७१  श्री  मे  क०  कुमारन  बुनकर  सहकारी  समितियों  को

 अंशदायी  बचत  निधियों  में

 सरकार  के  समानਂ प्रश  देने

 को  प्रा वश्य कता  ।



 १७  १८८४  भ्र तदा नों  को  मांगें  ¥¥'I93

 कटौती  वक  को  नीम  per ft  का  आधार  कटौती की

 संख्या  प्रस्ताव  राशि

 संख्या

 omnes  a  ty  tn  nh  a  a  ne  a  ca  ह ि ि क ि अ ा  a  a  a  |

 ७२  *  १००  रुपये श्र  मे ०  Fo  कुमारन  उत्तम  सब  का  सूत

 उपलब्ध  करने  क

 कता

 9  श्री  Ho  Fo  कुमा रन  हथकरघा  उद्योग  की  वस्तु प्र ों  के  १००  साये

 लिये  विकास  बाजार  बनाने  को

 आवश्यकता |

 oe  को  मे ०  कृ०  कुमारन  देश  के  arate  विकास  में  १००  रुपये

 क्षेत्रों  श्रसन्तुलत  दूर  करने

 का  आवश्यकता  |

 ७५  केरल के  श्रौयगीकरण  के  लिये  १००  रुपये मे  कण

 तत्काल  कार्यवाही  करने  की

 अ्रावरथ  पता

 ७६  को  मे०  कण  कुमारन  केरल  में  कन्ट्रोल  सरकारों  क्षेत्र  १००  रुपये

 उद्योग  स्थापित  करने  को

 श्रावइवकता  |

 9७  श्री  मेਂ  कूँ  नेपा  मिल  में  प्रभारी  कागज़  १००  रुपये

 का  मूल्य  कम  करने  को

 ATITL FAT  |

 ८  an  समूचा  कायें  १००  कब हों  मे०  कृ०
 कुमारन

 संचालन  ॥

 Cr  बो  मेਂ  कृ०  कुमारन  ग्लूकोज  बनाने  के  लिये  १००  रुपये

 कारखाने  बनाने  को

 कता |

 Go  नारियल  जटा  बो  में  निर्माताओं मे  कृ०  १००  रुपये

 तथा  व्यापारियों  का  तत्व

 कम  करनें  को  प्रावइ्यकता  |

 बदे  of  नारियल  जटा  वस्तुप्रों  का  निर्यात  १००  रुपये श्री  मे०  कृ०  कुमारन

 बढ़ाने  क  जियें  प्रभावों

 चाहो  करने  को  ग्रा वस् यकता  |

 or  श्री  वासुदेवन  नायर  नारियल  जुटा  व्यापार  निगम  १००  रुपये

 बनाते  की
 ह कपिवम कता



 SWOY  श्रतुदानों  को  मांगें  ७  PER

 मांग  कठौता  स्तावक  का  नाभ  कटती  को  श्राघार  का

 रांग  त संख्या  प्रस्तावक

 संख्या

 oe x  Fok  ०. ह  HART  नाजर  weaiti  ALIN  arg  १००  रुपए

 प्ले  wet  क

 वस्तुयें  बच  करने  को

 झा  RHA  ॥

 ११०  श्री  वासुदेवन  नायर  नायिरल  जटा  उद्योग  के  प्राचीन  १००  रुपयें

 का  पूरा  प्रयोग करने  में

 शअ्रसफलती  |

 १११  श्री  वासुदेवन  नायर  जहां  नारियल  जटा  उद्योग  संकट  १००  रुपये

 में  है  वहां  वैकल्पिक उद्योग

 खोलने की  झावइ्यकता  |

 ११२  वासुदेवन  नारियल  जटा  उद्योग  वस्तु ग्न ों  का  १००  रुपये

 निर्यात  बढ़ाने  को  श्रावर्यकता  ।

 ११३  वासुदेवन  नायर  नारियल  जटा  दस्तूरों के  निर्यात  के  १००

 लिये  भाड़ा-दर कम  करने  की

 आवश्यकता

 ११४  श्री  वासुदेवन  नायर  नारियल  जटा  उद्योग  में  उद्योग  १००  रुपये

 अघिनियम  लागू  करना  ।

 RX  वासुदेवन
 नायर  निर्माताश्रों को उचित मूल्य पर at  उचित  मूल्य  पर  १००  रुपयें

 नारियल  सुत  उपलब्ध  करना  |

 ११६  श्री  वासुदेवन  नायर  निर्मित  जटा  उद्योग  में  १००  रुपयें

 कारों  अन्दोलन  का  विकास

 करने  की  अ्रावदयकता  |

 ११७  नारियल  जटा  बो  के  काय  में  Qo  रुपये
 श्री  वासुदेवन  नायर

 सुधार  कर  के  की  आवश्यकता  |

 885.0  श्री  वासुदेवन  नायर  औद्योगिक  दृष्टि  से  पिछड़े  क्षेत्रों  १००  रुपये

 में  नये  उद्योग  कार्य  करने  की

 आवश्यकता  |

 ge  को  वासुदेवन  नायर  नेरियामंगलम च्  में  फोटो  केमिकल  १००  रुपयें

 संयंत्र  के  लिये  Gt  काम  शुरू

 करने  को  आवश्यकता  |



 १७  gacy  भ्रन दानों  को  माँगें  VVOR

 माग  कटौती  प्रस्तावक  का  नाम  कटौती का  आघार  कटौती  को

 सख्या  प्रस्ताव  राशि

 सख्या

 ret a  प  सरा  mae

 रे  १२०  श्री  वासुदेव  नायर  केरल  जेसे  औद्योगिक  दृष्टि  से  १००  रुपय

 पिछड़े  क्षेत्रों  में  तय  vain

 शरू  करने  की  आवश्य  कता  t

 १२१  श्री  वायुदेवन  नायर  काज  उद्योग  को  अपना  |  टाइयां  १००  पप

 हुन  करन  के  हेत  सहायता  देने

 को  अ्रावश्यकता  |

 १२२  श्री  प०  इंस्टीट्यूट  भाव  चाट ंड  १००  रपये

 Selecy  नई  दिल्लो  का

 काय |

 १२३  श्री  To  कुँन्ट्त  इंस्टोटप्रट  Wes  १००  रुपय

 Se2ZoT  नई  दिल्‍ली  द्वारा

 न्द्रीय  सरकार  के  नियमों

 को  लाग  कराने  में  सफलता  ॥

 नमक  Sant  के  विकेन्द्रीयकरण  की देरे  श्री  शिवमूर्ति  स्वामी  १००  रुपय

 त्रा वइ्यकता  |

 v  3  श्री  शिवमूर्ति  स्वामी  sey  देशों  में  विभिन्न  दस्तूरों  १००  रुपय
 डो  दाम  वसूल  करन  को

 वच् पकता  ।

 ne  cian ey

 ये  सभी  कटौती  प्रस्ताव  सना  समक्ष  प्रस्तुत  हैं  । उपाध्यक्ष  महोदय :

 पन्नों  सतवन्त
 मेहता

 :  उपाध्यक्ष  भारत  अल्प-विकसित  देश  में  वाणिज्य  तथा

 sain  सर्वाधिक  महत्वपूर्ण  विभाग  है  ।  हम  दो  चवर्षोय  Trait  को  पुरा  कर  चु  हैं  ग्रोवर  तीसरी

 योजना  कार्यान्वित  हो  रहो  है  ।  इस  समय  प्रमोद  स्थिति  का  मूल्यांकन  करना  चाहिये  ।

 देश  के  श्रौदयोगिक  विकास  के  मार्ग  में  कई  कठ
 गाइड  हैं  जिनमें से  मुख्य  हैं बिजली का

 परिवहन  के  श्पर्पाप्त  साधन  तथा  कने  माल  चेरह ेरचना  का  अभाव  ।,

 हो  गम्भीर  कोयला  कापर्पाप्त  उत्पादन कोयले हार्ड  कोक  के  संभरण की  स्थिति  ब  हु

 नहीं  हो  रहा है  जिस  ह  परिणामस्वरूप  कई  isi  प्रो  यौगिक  विकास  के  लिये  संकट  उत्पन्न  हो  जाने

 की  अशंका  गुजरात  राज्य  में  गुजरात  निर्माता  संगठन  ने  नोटिस  दिया  है  कि  कोयले  के  अभाव

 के  करण  उसने  Gale  बन्द  करते  का  निश्चय  किया  है  ।  हमले  इस  सम्बन्ध  में  का  मे  कम  तो बनाया

 किन्तु  विभिन्न  मंत्रालयों  में  समन्वय  न  होने  के  फलस्वरूप  हम  इन  कठिनाइयों  को
 हल  नहीं

 कर  पा

 ger  ren  ee  एए

 मलਂ  अंग्रेजी में



 CVBE  अ्रनदानो  को  मांग  १४  FERN

 जसवन्त

 रहे  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  काम  को  निबटाने  में  विलम्ब  होता  इसे  दूर  करने

 के  लिये  ऊपर  से  कोई  गतिशील  परिवर्तन  किया  जाना  चाहिये  ।  उद्योग  तथा  विनियमन ))

 भ्र घि नियम  के  अन्तर्गत  लाइसेंस  देने  की  जो  प्रक्रिया  है  वह  जटिल  है  जिससे  परियोजनाओं  के  कार्य

 न्यय  में  विलम्ब होता  मंत्रालय को  इस  प्रक्रिया  को  सरल  बनाने  के  लिये  कार्यवाही करनी  चाहिये  ॥

 भारत  के  दो  पहलू  हैं  ।  एक  तो  आघुनिक  ale  दूसरा  ग्रामीण  भारत  ।  क्या  हम  ग्रामीण प्रौढ़

 प्रौद्योगिक  क्षेत्र  के  बीच  के  अन्तर  को  दूर  करने  जा  रहे  हैं  ।  हमें  समय  रहते  स्थिति  की  सही  जानकारी

 प्राप्त  कर  लेनी  चाहिये ।  देश  के  ग्रामीण  क्षेत्र  का  औद्योगिक विकास  पर्याप्त  है  ।  ग्रामीण  लोगों

 के  लिये  रोज़गार  के  अवसर  नहीं  बढ़े  ्र  देश  के  श्राथिक  रोक
 सामाजिक

 दुष्टि  से  पिछड़े  वर्गों का

 जीवन-यापन स्तर  उन्नत  नहीं  तञ

 देश  की  ८२  प्रतिशत  जनता  गांवों  में  रहती  है  ।  हम  उस  के  लिपे  क्या  कर  रहे  कादी  तथा

 ग्राम  उद्योग  बोडंरहथ  करघा  दबोच  कौर  इस  मंत्रालय  के  ग्रन्थित  खाने  वाले  अन्य  निकाय  अपने  झपने

 तरीके  से  ग्रामीण  शद्योगीक रण के UT  के  प्रदान को  हल  करने  के  लिये  प्रयत्नरत हैं  ।  जिस  प्रकार  केन्द्र
 में

 भारी  उद्योगों  के  लिये  एक  मंत्रालय है  उसी  तरह  छोटे  कौर  प्राम  उद्योगों  के  लिये  भी  एक  मंत्रालय

 होना  चाहिये  ।

 हमने दो  योहारों पर  १४,०००  करोड़  रुपये  खर्च  किये  किन्तु  ग्राम  उद्योगों  पर  कुल
 Yoo

 करोड़  रुपये  खर्चे  किये  गये  ।  शहरों में  रहने  वाली  १८  प्रतिशत  जनता  के  लिये  इतनी  अधिक  राशि

 खरच की  यह  सन्तुलित विकास  नहीं  में  इस  बात  पर  ज़ोर  देना  हता  हूं  कि  हमारी  योजना

 के  कुल  का
 ८  ०

 प्रतिशत  नहीं  तो  कम  से  कम  Yo  प्रतिशत  भाग  ग्रामीण  औद्योगीकरण योजना

 के
 लिये

 होना  चाहिये
 ।

 मुझे  ज्ञात  gar  है  कि  यो  जना  आयोग ने  इस
 प्रयोजन

 के  लिये  एक  समिति भी

 बनाई  में  समिति  से  भ्रनुरोध  करूंगा  कि  इसे  आवश्यक  प्रश्न  मान  कर  तथा  सन्तुलित  विकास  के

 सिद्धान्त  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इस  विषय  पर  विचार  करे  ।  उपेक्षित  ग्रामों  को  पूर्व  वर्तिका  दी  पानी

 चाहिये  |

 खादी  कौर  ग्राम  उद्योग  ध्यानयोग इस  क्षेत्र  में  अग्रणी रहा  है  ।  प्रावधान समिति  ने  भाइयों

 के  कार्य  are  त्रुटियों  की  आलोचना  की  में  जानता  हूं
 कि

 नम्बर  चरखा  काय  क्रम  सफल  नहीं  रहा

 है  किन्तु  तब  भी  आयोग  ने  कोई  २५  लाख  लोगों  को  रोजगार  प्रदान  किया  म  इस  बात  से  सहमत

 हूं  कि  खादीਂ  ate  ग्राम  उद्योग  आयोग  को  नये  कौर  श्रमिक  तरीके  अपनाने  चाहिये  ताकि इन  उद्योगों

 में  लगे  लोगों  को  उचित  पारिश्रमिक  मिल  सके  ।  देश  के  औद्योगिक क्षेत्र  में  कुल  सेवा.नियोजन को

 देखते  हुए  यह  कहा  जा  सकता  है  कि  खादी  कौर  प्राम  उद्योग  के  क्षेत्र  में  काफ़ी  लोगों  को  रोज़गार मिल

 सका है  ।  देश  के  कुछ  औद्योगिक  क्षेत्र  सरकार  द्वारा  खादी  आयोग
 को  दी

 जा  रही  सहायता की

 आलोचना करते  हैं  ।  किन्तु  देश  के  प्रत्येक  उद्योग  को  सरकार  की  सहायता  या  समर्थन  मिलता  है  ।

 खादी
 ae

 ग्राम  उद्योग
 को

 मिल  रही  सहायता  इस  बात  के  प्रसंग  में
 देखी  जाये

 कि
 उनसे  १४  लाख

 लोगों  की  जीविका  चल  रही  है  ।

 हमे  ग्रामोद्योगों  की  रक्षा  करना  है और  हमें  ग्रामोद्योग  कीਂ  भि  घारणा  बदलनी

 तीसरी  योजना में  सरकार  २००  औद्योगिक  बस्तियां  स्थापित  करने  का  इरादा  रखती  है  ।  यदि

 हम  दूसरी  योजना  में  प्रौद्योगिक  बस्तियों  का  वितरण  देखें  तो  पता  चलता  है
 कि

 अधिकांश  बस्तियां

 बड़े  शहरों  में  स्थापित  की  गयी  हैं
 ।  यदि  हम  प्राणों  के

 को
 वास्तव  में  दूर  करना  चाहते  हैं

 तो  ये  बस्तियां पिछड़े  क्षे क्षेत्रों  मे  स्थापित  की  जानीਂ  चाहियें  |  इन  बस्तियों  की  स्थापना  के  लिये  समान



 १७  ज्येष्ठ  १८५८ ४  भ्रनुदानों  को  मांगें  SS9'9

 नीति  निर्धारित  की  जाये  ताकि  किसी  राज्य  की  उपेक्षा न  हो  ।  इसी  प्रकार  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों

 की  स्थापना  में  भी  समान  नीति  का  पालन  किया  जाना  चाहिये  ।  यदि  इस  प्रकार  सिद्धान्त या  नीति

 का  पालन  किया  जाये  तो  किसी  राज्य  की  जनता  को  शिकायत  न  होगी  ।

 औद्योगिक  विकास  की  सर्वाधिक  महत्वपूर्ण  समस्या  है  विद्युतीकरण  ।  मैं  गुजरात  राज्य  की

 ध्रोर से  कहना  चाहता  हूं  कि  बिजली
 के

 ara  में  राज्य  के  उद्योग  हानि  उठा  रहे  हम  जानना  चाहते

 हैं  कि  तारापोर  स्थित  अणुशक्ति  केन्द्र  की  स्थापना  में  प्रगति  क्यों  नहीं  हो  रही  है  ।  यदि  इस  सम्बन्ध

 में  स्थिति  स्पष्ट  की  जाये
 तो

 हमे  यह  पता  लग  सकेगा  कि  प्रस्तावित  केन्द्र  महाराष्ट्र  प्रौढ़  गुजरात  राज्य

 को  कब  तक  बिजली  दे  सकेगा  ।

 सरकार को  उत्पादन  व्यय  कम  करने  का  प्रयत्न  करना  चाहिये  ताकि  हमारा  विदेश  व्यापार

 बढ़  सके
 ।  हम  जानना  चाहते  हैं  कि  सरकार  औद्योगिक  seal  र  कृषिजन्य  के  मूल्यों  के

 परस्पर  सन्तुलन के  लिये  क्या  कदम  उठाने  का  इरादा  रखती  है  ।

 अन्त  में  में  कम्पनी  विधि प्रयास के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता कुछ  समय  पूर्वे  विधि  मंत्री

 ने  कुछ  मामलों का  उल्लेख  किया  था  कौर  सरकार  ने  बताया  था  कि  जांच  की  जा  रही  जब  इस

 प्रशासन  ने  कुछ  समवायों  के  नाम  में  ्  किये  हैं  तो  सरकार  उनके  नाम  क्यों  नहीं

 बताती  ताकि  जनता  को  पता  चल  जाय  कि  कानून  किन-किन  ने  तोड़ा

 थ्रो  कैप्टन
 *

 )
 :

 यदि  हम  देश  को  पिछड़ापन  ae  बेरोज़गारी  की  परतें  से

 निकालना  चाहते  हैं  तो  मार  नारा  करो  या  नष्ट  हो  नाता  होना  चाहिये  |

 श्रन मान है कि भय है  कि  2&yo-19 2  तक  अकेले  केरल  में  बेरोजगार  व्यक्तियों  की  संख्या  २४  लाख

 तक  पहुंच  जायेगीਂ  ।  शिक्षित  व्यक्तियों  का  इतनीਂ  बड़ी  संख्या  में  बेरोज़गार रहना  देश  की  सुरक्षा

 य  शान्तिपूर्ण  जीवन  के  लिये  एक  संकट  सिद्ध  हो  सकता  है  ।  योजना  श्रायोग  ने  कहा  है
 कि  किसी

 भी  आयोजना का  मूल  उद्देश्य  जनता  के  जीवन-यापन  का  स्तर  उन्नत
 करना  होता  है

 ।  तीसरी

 योजना  के  पंचवर्षीय योजना  के  दो  मुख्य  उद्देश्य  हैं  राष्ट्रीय  राय
 को  ५  प्रतिशत  बढ़ाना

 atc  रोज़गार  की  संभावनायें  बढ़ाना  ate  राज्य  की  जनशक्ति  को  काम  मे  लाना ।

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  की  PERI  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  में  कहा  गया  है  कि  विदेशी

 मुद्रा  के  अभाव  में  हमारीਂ  प्रगति  अवरुद्ध  हो  रही  है
 प्रौढ़

 प्रतिवेदन  मे  बार-बार कहा  गया

 है  कि  विदेशी  मुद्रा  का  निर्यात  बढ़ा  कर  ही  पुरा  किया  जा  सकता  wa  हमें  यह  देखना  चाहिये

 कि  क्या  हमारा  निर्यात  बढ़  रहा  में  बागान  उद्योग  को  लेता  १९५८  से  rege  तक  इस  उद्योग

 का  निर्यात घटा  है  ।  चाय  को  ही  लें  लीजिये  ।  उसका  निर्यात कम  होता  जा  रा  है  ।  ग्रेट  ब्रिटेन  में

 भारत की  चाय  की  खपत  सबसे  ज्यादा  हम  देखते हैं  कि  वहां  भारतीय  चाय  का  श्रायात

 घट  रहा  है  किन्तु  श्रफ़ीकी  देशों  व  जापान  से  आयात  की  गई  चाय  की  मात्रा बढ़ती  जा

 राष्ट्र  संगठन  के  खाद्य  तथा  कृषि  संगठन  ने  रखने  प्रतिवेदन  में  कहा  है  कि  १६  ६५-६६  तक

 खपत की  प्रति  १०००  लाख  पौंड  चाय  का  भ्रमित  उत्पादन  होगा  ।  इसका  यह  है  कि  चाय  के

 मूल्य  भी  अवश्य घटेंगे  ।  यदि  मूल्य  घटते  हैं  तो  क्या  हम  खुले  बाज़ार  में  प्रतियोगिता  कर  1:

 में  सरकार  प्रौढ़  मंत्रालय  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वे  इस भावी  संकट  से  उद्योग
 को

 बचाने  के  लिये  उद्योग

 सहायता  प्रदान  करे  ।  पहली  बात  तो  यह  है  कि  चाय  के  उत्पादन  की  लागत  घटाई  जाये  ताकि

 भारत
 की

 चाय  खुले  बाज़ार  मे  प्रतियोगिता  कर  सके  ।  दूसरी बात  यह  कि  चाय  उद्योग को  उं

 शोभा  भ्रमण  चीज़ें  उपलब्ध  की  तीसरी  बात  यह  है  कि  देश  में  चाय  की  खपत  बढ़ाई  जाये

 ताकि  भारतीय  चाय  उत्पादक  को  हि  चाय  लागत-मूल्य  से  कम  दामों  पर  बेचने  के  लिये  मजबूर
 न
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 अनुदानों  की  मांगें

 ७  १६६२

 far

 wa  में  इलाज चो  उद्योग  को  लेता  हूं  जित  पर  केरल  ae  भारत  का  एकाधिकार  भारत
 में

 fara  के  कुल  उत्पादन  का  ८०  प्रतिशत  होता  है  ale  इलायवो  के  निर्यात  से  ५  करोड़  रुपये  की

 विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  होतो  इलायचा  का  उत्पादन  मध्यम  वग  के  किसान  करो  हैं  किन्तु  इलायचो  के

 कम  दाम  उद्योग  की  कुछ  कठिनाइयों  के  कारण  निर्धन  किसान  इलाय वो  कोਂ  खेतो  जारी  नहीं  रख

 सरकार  को  चाहिए  कि  वह  इन्हें  लम्बा  मोयाद  वाले  ऋण  दे  ।  वे  लोग  १०  साल  के  लिये

 ऋण  चाहते  हैं  अर  उ  ते  ब्याज  सहित  लौटा  हेंगे  ।  रिज  बैंक  को  जब  रो  समितियों  को  लम्बी

 याद  वाले  ऋण  देते  क  लिपे  कट्टी  जाता  है  तो  वह  मना  कर  देता  है  ।  वह  वल  et  प्रविधि  के  लिये

 ऋण  देता  रबड़  को  हो  ले  रबड़  ड  से  रगड़  प्राप्त  करने  के  लिये  आठ  वर्ष  लगते  हैं  t

 किसान को  रबड़  को  खेतो  वर्ष  मूं  जो  लगाना  होतो  है  ।  उसे दस  aaa के  लिये  ऋण  देने

 का  क्या  लाभ  है  ।  यदि  श्राप  उद्योग  को  बचाना  चाहते  हैं  तो किसान  को  लम्हों  अवधि  के  लिये  ऋण

 दीजिये  ।

 प्रतिवेदन  में  कहा  गया  है  कि  गधे  उद्योग  शुरू  रते  में  की  होती  औद्योगिक  दृष्टि से

 पिछड़े  क्षेत्रों  को  सक्रिय  बनाने  को  मुझे  इस  बात  में  सन्देह  है  क्योंकि  जहां  तक  केरल  का  सम्बन्ध

 केन्द्रीय  सरकार  ने  पिछले  दो  पंचवर्षीय  योजन  ग्रो  में  केवल  ०  ,  we  करोड़  रुपये  का  अ्रंशदान  किया

 ह

 महोदय
 :

 माननीय  सदस्य  पिनों  भाषण  कल  जारी  रख  सकने  हैं  |

 इस  के
 पड़  चात  लोक  सभा  ८

 a  OT  oe  |  थि  nus  १८८४
 aot=

 )  के  ११  बजे  तक

 के  लिये  स्थगित हुई  ।

 ma i  ए  090]  टट

 मूल  अंग्रेजी  में
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 गेर  सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  पर  चर्चा  ।
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 १९६२  प्रतिलिप्यधघिकार लोक-सभा  सचिवालय  को  प्राप्त  ।

 लोक-सभा
 के  प्रक्रिया  तथा

 कार्य-संचालन  सम्बन्धी  नियम

 संस्करण  )  के  नियम  ३७६  कौर  ३८२  के  mea  प्रकाशित  wk

 भारत  सरकार  नई  दिल्‍ली  की  संसदीय  शाखा  में  मुद्रित  ।
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